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भारत का संविधान 


भारत का संविधान 


आवकथन 


मारतीय संविधान-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया 
था कि में, अध्यक्ष की हेसियत से, संविधान का हिन्दी अनुवाद, 
२६ जनवरी १९५० ई० तक, तथा उस के बाद यथाशीघ्र अन्य भाषाओं 
में भी इस के अनुवाद प्रकाशित करा दूं। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हुआ 
कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार 
किये जायें उन सब में, अगर सम्भव हो तो, संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी 
शब्दों के लिये, जिन का कि विशेष संविधानिक या कानूनी अर्थ है, एक 
ही पर्याय प्रयोग में लाये जायें । इस लिये में ने भाषा-विशेषज्ञों का एक 
सम्मेलन बुलाया कि वह, जहां तक सम्भव हो, ऐसे पारिभाषिक शब्द 
प्रस्तृत करे जो प्राय: सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिन को हम विभिन्न भाषाओं 
में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुवत॒ कर सके और अन्ततोगत्वा 
जिन को हम अन्य सरकारी, काननी, अदालतो और शासन सग्बन्धी कामों में 
भी प्रयुक्त कर सकें । यह सम्मेलन मध्य प्रान्तीय. विधान-सभा के अध्यक्ष 
श्री घनव्यामसिंह गुप्त के सभापतित्व में समवेत हुआ । इस में अनुसूची ८ में 
दी हुई सभी भाषाओं के प्रख्यात विद्वान प्रतिनिधि रबरूप सम्मिलित 
हुए । इस सम्मेलन ने संविधान में प्रयुवत पारिभाषिक छाब्दों का 
एक कोष तेयार किया और अनवाद-समिति ने, जिसे कि संविधान के 
हिन्दी रूपाग्तर का काम सोंपा गया था, हिन्दी अनुदाद तेयार करने 
में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया हैं। 


संविधान के इस अनुवाद में प्रयुवत कई हब्द, संभव है, कुछ लोगों 
को फिलहाल बिल्कूल नये से प्रतीत हों। पर इस सम्बन्ध में यह याद 
रखना चाहिये कि ये शब्द भारत की अधिकांश भाषाओं के प्रतिनिधियों 
को स्वीकाय्य हें और इस लिये देश के अधिकांश लोगों को या तो अभी 
या निकट भविष्य में अवश्य बोधगम्य हो जायेंगे । कुछ दब्द इस 
में ऐसे भी मिलेंगे जिन का प्रयोग उस से कुछ भिन्‍न अर्थ में हुआ 
हँ जिस ,में कि आम तौर पर इन का प्रयोग हिन्दी में हुआ करता है। 
मसलन “जामिन' दाब्द इस में कुछ! के अर्थ में प्रयृवत॒ किया गया हैं 
किन्तु हिन्दी में जामिनों से साधारणतः वह ध्यकविति समझा जाता है 


जो किसी की जमानत के लिये खड़ा हो। किन्तु यहां इस शब्द को 
भिन्‍न अर्थ में रखना इस लिये जहरी समझा गया कि अधिकांश भारतीय 
भाषाओं में जामितन' शब्द का के अर्थ में प्रयुक्त होता हे । प्रस्तुत अनु- 
वाद में आने वाले नये छब्दों में से कछ तो ऐसे हेँ, जो भाषा-सम्मेलन 
के निर्णय के फल स्वरूप, जिस ने कि अंग्रेजी के पारिभाषिक ढाब्दों के 
पर्याय निश्चित करने के लिये विभिन्‍न भाषाओं के दाब्दों पर विचार 
किया, यहां लिये गये हें। उदाहरण के लिये 'पंचाट' दाब्द काश्मीरी जुवान 
में #फ&व के लिये प्रश्ोग में आता है और चूंकि यह शब्द सम्मेलन के 
सदस्यों को मान्य हुआ इस लिये इस अनुवाद में “#ज&'त' का अनुवाद पंचाट' 
किया गया है । आशा हैँ कि जब भारतीय संघ और उस के अंगभूत राज्यों में 
सरकारी कामों के लिये हिन्दी बरतो जाने लगेगी तो ये शब्द, जिन का 
कि इस अन॒वाद में प्रयोग हुआ हें, सरकारी कामों के लिये प्रामाणिक 
हिन्दी शब्द माने जायेगे। 


नई दिल्‍ली, 
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भाग १ 


अनुच्छेद संघ और उस का राज्य-क्षत्र 
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१० 
११ 


संघ का नाम और राज्य-दक्षेत्र 

नय राज्यों का प्रवेश या स्थापना पर 

नये राज्यों का निर्माण और बतेम।न राज्यों क क्षत्रों, सीमाओं या नामों 
का बदलना 

प्रथण और चतुर्थ अनुसूचियों क संशोधन तथा अनुपूरक, प्रासंगिक 
ओर आनुषंगिक विषयों क लिये अनुच्छद २ और ३ क अधीन 
निर्मित विधियां श लि 


साग २ 
नागरिकता 


इस संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता 

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर आये कुछ व्यक्तियों क. नाग- 
रिकता के अधिकार मि 

पाकिस्तान को प्रव्जन करने वालों में से कुछ क नागरिकता क अधिकार 

भारत क बाहर रहने वाले भारतीय (उद्भव के कुछ व्यक्तियों की 
तागरिकता के अधिकार 

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वच्छा स अजित करने वाल व्यक्ति 
नागरिक न होंगे 


नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ... ब 
संसद्‌ विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी 
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साधारण 
१२ परिभाषा शा ४३३४ <5 
१३६ मूल अधिकारों से असंगत अथवा उन का अल्पीकरण करने वाली 
विधियां की बज 
समता-अधिकार 
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१५ धरम, मलवबंश, जाति, लिग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का 
प्रतिषेघ हे बीत 
१६ राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता रह 
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३० शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का 
अधिकार ली की अ १७ 


सम्पत्ति का अधिकार 
३१ सम्पत्ति का अनिवायें अर्जन शक सा कि १७ 


साविधानिक उपचारों के अधिकार 


३२ इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवरतित कराने के उपचार दो १९ 
२३ इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयूक्ति की अवस्था 
में, रूपभेद करने की संसद की शक्ति 2०% 503 २० 
३४ जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवत्त है तब इस भाग द्वारा दिये गये 
अधिकारों पर निबंन्धन कम कर श्र २० 
३५ इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान िन्प २० 
भाग ७४ 


राज्य की नीति के निरदेशक-तत्त्व 


२३६ परिभाषा 3 २98 अं कक ४88 २२ 
३७ इस भाग में वर्णित तत्त्तरों की प्रयुक्ति ... _् २२ 
३८ लोक-कल्याण की उन्नति क हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था वनायेगा.. ... २२ 
३९ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्त्व हा के हर 
४०. ग्राम-पंचायतों का संघटन न 3३६ 4ढ५ २३ 
४१ कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पान का अधिकार... २३ 
४२ काम की न्यारय तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसृति-सहायता 

का उपवन्ध._... ब ३५ न २३ 
४३ श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजूरी आदि ह मम २३ 
४४ नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता २३४ 20४ र्रे 
४५ बालकों के लिये नि:शुल्क और अनिवाय शिक्षा का उपबन्ध ; २४ 
४६ अनूसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा 

ओर अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति बह 2 र्‌४ 
४७ आहार पुष्टितल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक 

स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कतव्य श 5३४ २४ 
४८ कृषि और पशुपालन का संघटन. #«« ०३% २४६ रे४ 


४९ राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण ० रोड 
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पृष्ठ संख्या 
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्‍्करण २५ 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति 5 
भाग ५ 
संघ 
अध्याय १.--कार्यपालिका 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्पति 
भारत का राष्ट्रपति २६ 
संघ की कार्यपालिफा शक्ति कि मी २६ 
राष्ट्रपति का निर्वाचन कर 28५ न २६ 
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति न २७ 
राष्ट्रपति की पदावधि 9३५ २८ 
पुननिर्वाचन के लिये पात्रता २८ 
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अहंताएं २८ 
राष्ट्रपति के पद के लिये शर्ते २९ 
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ... न ३० 
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की बह ३० 
राष्ट्रपति-पद की रिक्तता“पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय 
तथा आकस्मिक रिक्‍्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदा- 
वधि का 5 पर हो ३१ 
भारत का उपराष्ट्रपति सर . ३१ 
उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-परिषद्‌ का सभापति होना ३१ 
राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उस की अनुपस्थिति 
में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अथवा उस के 
कृत्यों का निवेहन शक हे २६६४ ३२ 
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन रा ४४%.  ईए 
उपराष्ट्रपति की पदावधि मा ७ग्ब ३३ 
उपराष्ट्रपति के पद की रिक्‍तता-पूति के लिये निर्वाचन करने का 
समय तथा आकस्मिक रिक्‍तता-पूति के लिये निर्वाचित व्यक्ति 
की पदावधि रेड 
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान रे४ 
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निवेहन २५ 


राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति क निर्वाचन से सम्बन्धित या संसकत विषय... 


३५ 


अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
७२ क्षमा, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश क निलम्बन, परिहार 
या लघूकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति कह ४६६ ३५ 
७३ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ०१५ ०० ३६ 
मंत्रि-परियद्‌ 
७४ राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्‌ #ं& ३७ 
७५ मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध कली ४४६ ९००० ३७ 


भारत का महान्यायवादी 
७६ भारत का महान्यायवादी २2० ०७ 2६5 ३७ 


सरकारी काये का संचालन 


१७ भारत सरकार के काये का संचाठ्म ... सब बेड ३८ 
3८ राष्ट्रपति को जानकारी दने आदि विषयक प्रधान मंत्री के कततंव्य ४४ ३८ 
अध्याय २.---संसद्‌ 
साधारण 
७९ संसद का गठन ... दी का न ३९ 
८०. राज्य परिषद्‌ की रचना हब श > 4४ ३९ 
८१ लोक-सभा की रचना मी गो 2८; ४० 
८२ भाग (ग) में के राज्यों तथा राज्यों से अन्य राज्य-द्षेत्रों के प्रतिनिधित्व 
के बारे में विशेष उपबन्ध न बढ; हिल ४१ 
८३ संसद्‌ के सदनों की अवधि दे 498४ हे ४१ 
८४ संसद की सदस्यता के लिये अहंता ..... बह बह; ४२ 
८५ संसद्‌ के सत्तू, सत्तावसान और विघटन गा 225 ४२ 
८६ सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजन का राष्ट्रपति का अधिकार... ४३ 
“9 संसद के प्रत्येक सत्तारम्भ में <.उट्रपति का विशेष अभिभाषण 2 ४३ 
८८ सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार क ४३ 


संसद्‌ के पदाधिकारी 


८९ राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति बे 22 ४३ 
९० उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग, तथा पद से हटाया जाना ९8४ डढं 
२९१ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कतेव्यों के पालन 

करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की, शक्ति ४38 है. 


अनुच्छेंद पृष्ठ संख्या 
९२ जब उस क॑ पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभा- 
पति या उपसभापति पीठासीन न होगा शक का ४५ 
९३ लोक -सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शक ४०: ४५ 
९४ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्‍्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया 
जाना हा 55 न अं & ४५ 
९५ अध्यक्ष-पद क॑ कतंव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने 
की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 333 227 ४६ 
९६ जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष लोक-सभा की बेंठकों में पीठासीन न होगा न ४६ 
९७ सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन 
ओर भत्ते हर सह न कि ४७ 
९८ संसद का सचिवालय ०३१५ कि 3 ४७ 
कार्य-संचालन 
९९ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रति न... ३ डे; किक ४८ 
१०० सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने 
की शक्ति तथा गणपूर्ति दे न न ४८ 


सदस्यों को अनहंताएं 


१०१ स्थानों की रिक्तता ... हम ला शक ४९ 
१०२ सदस्यता के लिये अनहताएं 8 कि सन ५० 
१०२ सदस्यों की अनहताओं विषयक प्रइनों पर विनिश्वचयन ... पे ५० 


१०४ अनच्छेद ९९ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अहेँ न 
होते हुए अथवा अनहे किये जाने पर बेठने, और मत देने के लिये 
दंड न डी 38५ रेट ५१ 


संसद्‌ और उस के सदस्यों की इव्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 


१०५ संसद के सदनों की तथा उस के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, 


विशेषाधिकार आदि 3323 ०४४ 8६ ५१ 

१०६ सदस्यों के वेतन और भत्ते कर बन्द 5 ५२ 
विधान-प्रक्रिया 

१०७ विधेयकों के पुर:स्थापन और पारण विषयक उपबन्ध ... न ५२ 


१०८ किन्‍्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक. ... 4७ ५३ 


ज्अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
१०९ धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया ... ५५ 
११० धन-विधेयकों की परिभाषा की ५६ 
१११ विधेयकों पर अनुमति डक कि ५७ 
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
११२ वा्षिक-वित्त-विवरण ' कि ५८ 
११३ संसद में प्राककलनों के विषय में प्रक्रिया बे हक ५९ 
११४ विनियोग-विधेयक ... मर 220५ कि ६० 
११५ अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान ... हे कर ६० 
११६ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ६१ 
११७ वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध ... ६२ 
साधारणततया प्रक्रिया 
११८ प्रक्रिया के नियम ६३ 
११९ संसद में वित्तीय काये सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ६४ 
१२० संसद में प्रयोग होने वाली भाषा ६४ 
१२१ संसद में चर्चा पर निबंन्धन ६५ 
१२२ न्यायालय संसद्‌ की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे ६५ 
अध्याय ३,--राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां 
१२३ संसद के विश्रान्ति -काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापन शक्ति ६५ 
अध्याय ४.--संघ की न्यायपालिका 
१२४ उच्चतमन्यायालय की स्थापना और गठन ६६ 
१२५ न्यायाधीशों के वेतन आदि दे द्द्द 
१२६ कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति ६९ 
१२७ तदथे न्यायाधीशों की नियुक्ति ६९ 
१२८ सेवा-निवत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यायालम की बैठकों में 
उपस्थिति ००० ००० बडे ७० 
१२९ उच्चतमन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगा कक ७० 
१३० उच्चतमन्यायारूय का स्थान 28९ डक हे ७० 
१३१ उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार किक ७० 
१३२ किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतम- 


न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ... 


अनुच्छेद 

१३३ उच्चन्यायालयों से व्यवहार-विषयों के बारे की, अपीलों में 
उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार 

१३४ दंड-विषयों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार 

१३५ वतंमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय का क्षत्रा- 
धिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्‍तव्य 
होना 

१३६ अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाजत 

१३७ निर्णयों या आदेशों पर उच्चतमन्यायाऊलय द्वारा पुनविकोकन 

१३८ उच्चतमन्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि 

१३९ कुछ लेखों के निकालने की शत्रित का उच्चतमन्यायलय को प्रदान 

१४० उच्चतमन्यायारलूय की सहायक शक्तियां ३ 

१४१ उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धन- 
कारी होगी .... मी डे 

१४२ उच्चतमन्यायालय के आज्ञप्तियों और आदेशों का प्रवृत्त कराना 
तथा प्रकटन आदि के आदेश... ०5; 

१४३ उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 

१४४ असनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता 
में का करेंगे 

१४५  न्यायारूय के नियम आदि जा 23६ 

१४६ उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय 

१४७ निर्वेचन 

अध्याय ५.---भारत का नियन्त्रक-महालेखापररीक्ष क 

१४८ भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक ... म 

१४९ नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कतंव्य और शक्तियां ... 

१५० लेखे के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालंखापरिक्षक की शक्ति 

१५१ लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन न हल 
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प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य 
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१६८ 
१६९९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७२ 
१७४ 


अध्याय २.---कार्यपालिका 
राज्यपाल 
राज्यों के राजपाल ... रे जा 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति जे रेल 
राज्यपाल की नियुक्ति 
राज्यपाल की पदावधि लि ते 
राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अहुंताएं ही 


राज्यपाल-पद के लिये शर्तें । हे 
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ... हे 
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन ... 
क्षमा की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्धन, 
परिहार या लघूकरण करने की राज्यपाल की शक्ति ... 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के 


प्रंत्रि-परिषद 


राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मन्त्रि-परिषद्‌ 
मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध 


राज्य का महाधिवक्‍ता 


राज्य का भहाधिवक्‍ता 


सरकारी कार्य का संचालन 


राज्य की सरकार के काये का संचालन 
राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मख्य मंत्री के कतंव्य 


अध्याय ३.---राज्य का विधान-मंडल 
साधारण 
राज्यों के विधान-मंडलों का गठन 
राज्यों में विधान-परिषद्‌ का उत्सादन या सृजन 
विधान-सभाओं की रचना 
विधान-परिषदों की रचना ॥॒ 
राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि ... 
राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अहंता 
राज्य के विधान-मंडल के सत्तू, सत्तावसान और विघटन 


पृष्ठ संख्या 
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९१ 
९३ 
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अनुश्छेद 


१७५ 


१७६ 
१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


१८१ 


१८२ 
१८ ३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 
१८९ 


१९० 
१९१ 
२१९२ 


सदन या सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल 
का अधिकार .,५« कब 3 

प्रत्येक सत्ता रम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ... 

सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्‍ता के अधिकार ... 


राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी 


विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ढक 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया 

जाना 53४ कर कि 

अध्यक्ष-पद के कतेंब्य पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने 
की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 2 


जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा... 


विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति के 
सभापति और उपसभापति की पद-रिक्‍्तता, पदत्याग तथा पद से 
हटाया जाना ««« से ले 


हि] 


उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कतेंव्यों के पालन 
करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति 
जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या 


उपसभापति पीठासीन न होगा. .«« बडे 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति क वेतन और 
भत्ते ७ की ७ ख ७७96७ 

राज्य क विधान-मंडलू का सचिवालय ... 225 

कार्य-संचालन 

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 4०5 मन 

सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए "भी सदनों के कार्य करने 
की शक्ति तथा गणपूतिं दल जा 


सदस्यों की अनहेंताएं 
स्थानों की रिक्तता पे 
सदस्यता के लिये अनहुताएं रत 
सदस्यों की अनहेताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चय 


पृष्ठ संख्या 
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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 


१९३ अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करन से पूर्व अथवा अहें 
न होते हुए अथवा अनहे किये जान पर बैठने और मत देने के 
लिये दंड हे श 4 १ १०३ 
राज्य के विधात-मंडलों और उन के सदस्पों की शक्तियां, विशोवाधिकार 
ओर उन्मुक्तियां 
१९४ विवान-मंडलों के सदनों की तथा उन के सदस्यों और समितियों 


की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि २४० 2 १०३ 
०५ सदस्यों के वेतन और भरते मा कक मन १०४ 
विवान-प्रक्रिया 
१९६ विश्रयकों के पुर/स्थापन और पारण विपयक उपबन्ध ... १३४ १०४ 
१९७ वत-विव्यकों से अत्य विवेषकों के बारे में विधान-परिवद की शक़ितयों 
का निर्बन्धन ... हे डक 2 १०५ 
१९८ घन-विधेयकों विषयक विश्वेष प्रक्रिया 202 ४ १०६ 
१९०९ घधनत-विवेयकों की परिभाषा कक हा दल १०७ 
२०० विवयकों पर अनुमति कल न १०९ 
२०१ विचारार्थ रक्षित विधेयक 33 कल हब ११० 
बिलीथ वब्रिययां में प्रक्रिता 
२०२ वापिक-वित्त -विवरण डा 5 *०* ६१० 
२०३ विवान-मंहेज में प्राक्कलनों के विधग्र में प्रक्रिया का कक ११२ 
२०४ विनियोंग विवेथक ... के ०४६ सर ११२ 
२०५ अनुपरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान बह डे ११३ 
२०६ लखानुदान, प्रत्यानुदान और अगवादानुदान कक न ११४ 
२०३ वित्त-विवेत्र्कों के लिये विशेष उपबनध ३08 ०४७ ११५ 
सावारणततवा प्रक्रिया 
२०८ प्रक्रिया के नियम हे ३५ न ११५ 
२०१९ राज्प्र के विवात मंठठ में वित्तोव काय सम्बन्धी प्रक्रि]ा का विधि 
_रा विनियमन हे बे ११६ 
२१० विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा ४३ बज ११६ 
२११ विधान-मंडल में चर्चा पर निरबन्धन के 02 ११७ 
२१२ न्यायालय विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे ड ११७ 


अध्याय ४.--राज्यपाल की विधायिनी शक्तिय 


२१३ विधान-मंडल के विश्रान्ति-काल में राज्यपाल की अध्यादेश-प्रर्यापन- 
शक्ति  । कक 9७% ७90७ ५ १७ 


अनु च्छेंद पृष्ठ संख्या 


अध्याय ५-+-राज्यों क उच्चन्यायालय 


२१४ राज्यों के लिये उच्चन्यायालय ... रत कम ११९ 
२१५ उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगे डे स १२० 
२१६ उच्चन्यायालयों का गठन 30% के मी १२० 
२१७ उच्चन्यायालय के न्यायाधीस को निवुकति तथा उस के पद की शर्त ... १२० 
२१८ उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपवन्धों का उच्चन्यायालयों को 

लागू होना ... ३ # 58 बल १२२ 
२१९ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जे १२२ 
२२० न्यायाधीशों द्वारा न्‍्यावाऊयों में अथवा किसी आध्रिकारी के समक्ष 

विधि-वृत्ति करने का प्रतिपेष_... 5 का १२२ 
२२१ न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि की न 928 १२२ 
२२२ एक उच्चन्यायारूय से दूसरे को फिसी न्यायाधीश का स्थानान्त रण श १२३ 
२२३ कार्येकारी मुख्य न्यायाधिपति की गियूर्क्त 43४ बे १२३ 
२२४ सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चन्या?'लगों की बैठकों में उपस्थिति ... १२३ 
२२५ वतंमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार डक की १२४ 
२२६ कुछ लेखों के निकाऊने के लिये उव्बन्यायालयों की शक्ति बडा १२४ 
२२७ सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति के १२५ 
२२८ विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण ..« शा १२५ 
२२९ उनच्चन्यायालरूयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय... का १२६ 
२३० उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार और अपवर्जे न $ 25 १२७ 


२३१ राज्य के बाहर क्षेत्रातविकार प्राप्त किसी राज्य के उच्चन्यायालय 
के क्षेत्राधिकार के बारे में, राज्यों के विधान-मंडलों की विधि 


बनाने की शक्तियों पर निबेन्धन ... २०% मम १२७ 

२३२ निवंचन हर न ३3६ श १२८ 
अध्याय ६,.--अधीन न्यायालय 

२३३ जिला न्यायाधीशों की नियुवित ... १३४ है १२९ 
२३४ न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती 90५ १२९ 
२३५ अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण... सिर के १२९ 
२३६  निवंचन 2 % मन ६३३ डे १३० 
२३७ कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिका रथों पर इस अध्याय के उपबन्धों का 

लागू होना ... ४४३ लड़ 898 १३० 

न 


प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य 


२३८ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को भाग ६ के 
उपबन्धों का लागू होना ३ रे *०० १३१ 


ऐ. 


अनुच्छद 


२३९ 


२४० 


२४१ 
२४२ 


[ १३ ] 


भाग छक 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) म के राज्यों का प्रशासन न्‍ 
स्थानीय विधान-मंडलों अथवा मंत्रणा-दाताओं या मंत्रियों की 
परिषद्‌ का सुजन करना या बनाये रखना 

प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्यों के लिये उच्चन्यायालय 

कोडगू । 248 *०« 
भाग ६ 


पृष्ठ संख्या 


१२५ 


२१२५ 
१३६ 
१२७ 


प्रथम अनुसूचो के भाग (घ) मे के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्यजक्षेत्र जो 


२४९३ 


२४४ 


२४५ 
२४६ 
२४७ 


२४८ 
२४९ 


३२५० 


२५१ 


रा 


२५३ 


उस अनुसूची में उडज्लिखित नहीं हैं 
प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का और 
उस में अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन... हक 
भाग १० 
अनुसूचित और आदमजाति-स्षेत्र 
अनुसूचित और आदिमजाति-क्षेत्रों का प्रशासन 


भाग ११ 
संघ और राज्यों के सम्बन्ध 


अध्याय १,--विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का वितरण 


संसद्‌ तथा राज्यों के विधान-मंडलों ढ्वारा निमित विधियों का विस्तार... 
संसद द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों के विषय 
किन्‍्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद 
की झक्ति ..« बकरे ५४६ कल 
अवधिष्ट विधान-शक्तियां 3३४ 
राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की 
संसद की शक्ति ५७७ 
यदि आपात की उद्घोषणा प्रवतन में हो तो राज्य-सूची में के विषयों 
के बारे म विधि बनाने की संसद की शक्ति ... की 
अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों 
तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति ... 
दो या अधिक राज्यों के लिये उन की सम्मति से विधि बनाने की संसद्‌ 
की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार 
किया जाना 
अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालना विधान 


१३८ 


१३९ 


१४० 
१४० 


१४९ 
१४९१ 


१४१ 


(४२ 


१४२ 


१४३ 
१४३ 


[., औ 0 .॥ 


अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
२५४ संसद द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा 

निर्मित विधियों में असंगति ... बे न शेड 
२५५  सिपारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय 

मानना ... के ४३२ ४३६ १४४ 


अध्याय 7.--प्रशासन-सम्बन्ध 


साधारण 
२७५६ संघ और राज्यों के आभार मत डर शक १४५ 
२५७  किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संब्र का नियंत्रण ... श १४५ 
२५८ कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को गकिति आदि देने की संघ की शक्ति ... १४६ 
२५९ प्रथम अनुसूची ।4 भाग (ख) में के राज्यों में के सथस्त्र-वल जे १४७ 
२६० भारत के बाहर के राज्य-क्षत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार दम १४७ 
२६१ सावेजनिक क्रिया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां कि १४७ 


जल् सम्बन्धी विवाद 


२६२ अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी दर्नो के जल सम्बन्धी वादों का न्‍्याय- 
निर्णयन डर शा न कि १४८ 


गाज्यां के ब्रीच समन्वय 
२६३ अन्तर्राज्यिक परिपद्‌ विषयक उपवन्ध हे बा १४८ 
भाग १२ 
वित्त, सम्पत्ति, संविदाए और व्यवहार-वाद 


अध्याय १ -वित्त 


साधारण 
२६४ निर्वेंचन रा लक शक कलर ६५० 
२६५ विधि-प्राधिकार के सिवाय करो का आरापण न करना... शी ह १५० 
२६६ भारत और राज्यों को संचित निधियां और लाक-लेखे . . . शी १५० 
२६७ आकस्मिकता-निन्रि सा लक टन १५१ 


संत्र लेथा गा ज्यां मं रण जस्वों क्रां वितरण 


२६८ संघ द्वारा आरोधपित फिये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत 
तथा विनियोजित किये जाने वाले शल्क नि हर १५२ 





अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
२६९ संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने वाले कर ... १५२ 
२७० संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच 

वितरित कर ०४५ ५३४ 2३5 १५३ 
२७१ संघ के प्रयोजनों के लिये घुल्क और करों पर अधिभार मा १५४ 
२७२ करजो संघद्वारा उदगहीत और संगहीत हू तथा जो संघ और राज्यों के बीच 

वितरित किये जा सकंग । 3३६ बा मम १५४ 
२७३ पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान में 

अनुदान ब्ञ ००० ब४ ००० १५५ 
२७४ राज्यों के हितों से सम्बन्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों 

के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्ता ... 355 १५५ 
२७५ कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान ३28 कि १५६ 
२:५६ वृनियों, व्यापारों, आजीविकराओं और नौकरियां पर कर 28% १५७ 
२७७ व्याव॑त्ति हे प बे कर १५८ 
२७८ कृतिपय वित्तीय विययों के बारे में प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के 

राज्यों से करार कि पे _्ज्ड १५८ 
२७९ शूद्ध आगम की गणना ८ 5४५ डा १५९ 
२८० विकत्त-आयोग ..- ब न 2 १६० 
२८१ वित्त-आयोग की सिपाण्णि हे की शा १६१ 

प्रकोीण वित्तीय उपवन्ध 

२८२ संघ या राज्य द्वारा अनने राजस्व से किये जाने बाल व्यय दे १६१ 
२८३ संखचित निधियों की आकस्मिकता-निश्ियों की तथा लोक-छेखी में 

जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि 2३३४ श १६१ 
२८४ लोक-सेबकों ओर न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य 

धन की अभिरक्षा 59 कस बडा १६२ 
२८५ संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमक्ति ... 8 १६२ 
२८६ वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्वेन्धन 28 १६३३ 
२८७ विद्युत पर करों से विमक्ति $ ३८ बडे १६४ 
२८८ पानी या विद्यत के विपय में राज्य द्वारा लिये जाने वार करों स कुछ 

| अवस्थाओं में विमुक्ति 505 डर कर १६५ 
२८९ संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विम॒कित १६५ 
२९० कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन ... से १६६ 
२९१ शासकों की निजि थली की राशि ५ हो का १६७ 
अध्याय २.--उधार लतना 

२९२ भारत सरकार द्वारा उधार लेना रा ४ की १६७ 


२९३ राज्यों द्वारा उधार लेना न 8 मम १६८ 


अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
अध्याय ३.--परम्पत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, आभार और व्यवहार-वाद 


२९४ कताय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दाथित्वों और 


आभारों का उत्तराबिकार कि 9 १६९ 
२९५ अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों 

का उत्तराधिकार न सिम १७० 
२९६ राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रौदभत सम्पत्ति न १७१ 
२९७ जलवप्रांगण में स्थित मूल्यवान चीज संघ मे निहित होंगी 49४ १७१ 
२९८ सम्पत्ति के अजेन की शक्तित १७१ 
२९९ संविदाएं स कर 0३५ ्ि १७२ 


३०० वअ्यवृहार-वाद और कार्यवाहियां ... श 


भाग १३ 
भारत राज्य-श्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 


३०१ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ... स्का १७४ 
३०२ व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबन्धन लगाने की संसद 
की शक्ति ... कि १७४ 
३०३ व्यापार और वाणिज्य के विषय मे संघ और राज्यों की विधायिनी 
शक्तियों पर निबन्धन ... जा १७४ 
३०४ राज्यों के पारस्परक व्यापार, वाणिज्य हर समागम पर निबेन्धन ..« १७५ 
३०५ वतंमान विधियों पर अनुच्छेद ३०१ और ३०३ का प्रभाव 2 १७५ 
३०६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख ) में उल्लिखित कतिपय राज्यों की व्यापार 
और वाणिज्य पर निबंन्धनों के आरोपण की शक्ति के १७५ 
३०७ अनुच्छेद ३२०१ और ३०४ तक के प्रयोजनों को काय्यान्वित करने के लिये 
'धिकारी की नियुक्ति कक नर हे १७६ 
भाग २७४ 


संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याथ १.-पेत्राएं 


३०८ निवचन गल हे सु १७७ 
३०९ संघ या राज्य की सेवा करत वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सबा की 

शर्ते दर कि का हर १७७ 
३१० संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि हे १७७ 
३११ संघया राज्य के अधीन असेनिक हँसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों 

की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना. ..« १७८ 


३१२ अखिल भारतीय सेवाये के कर हि १७९ 


अनुच्छेद पृ: संख्या 
३१३ अन्तर्कांलीन उपबन्ध दे मर १८० 
३१४ कतिपय सेवाओं के वतेमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध ... १८० 


अध्याय २---लोक सेता-आयोग 


३१५ संघ और राज्यों के लिये छोकसेवा-आयोग हर बी १८१ 
३१६ सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि कक ४४४ १८२ 
३१७ लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निरलम्बरित 
किया जाना ... कर हिह दे १८३ 
३१८ आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में 
विनियम बनाने की शक्ति ... दे अप १८४ 
३१९ आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के 
सम्बन्ध में प्रतिपेध शा शा 49; १८४ 
३२० छोकसेवा-आयोगों के कृत्य ५85 ०० ५2६ १८५ 
३२१ लोकसेवा-आयोगा क क्षृत्यों के विस्तार की शक्ति ५5 १८७ 
३२२ लोकसेवा-आयोगों के व्यय «४ की की १८८ 
३२३ लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन ... ३३४३ बडे १८८ 
भाग १५ 
निर्वाचन 


३२४  निर्वाचनों का अवीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन-आयोग में 

निहित होंगे ..« कि मी डा १८९ 
३२५ धर्म, मूलवंध, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक- 

नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा 

किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का 


दावा न करेगा का दे 88 १९० 
३२६ लोक-सभा ओर राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का 

वयस्क-सताबिकार के आधार पर होता जप न १९१ 
३२७  विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपब्रन्ध करने की 

संसद की शक्ति 30ये २३४४ नरक १९१ 
३२८ किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों 

के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति 2 9४३ १९१ 


३२९ निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तथ्वेष पर रोक... कम १९१ 


३३९१ 
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भाग १६ 
कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उउवबन्ध 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक- 
सभा में स्थानों का रक्षण ... इज 24६ 
लोक-सभा में आंग्डट-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
राज्यों की विवान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसचित 
आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण 09 मा 
राज्यों की विधान-सभा में आस्ड-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
स्थानों का रक्षण और विशप प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से 
दस वर्ष के पच्चात ने रहेगा 
रोवाओं और वदों के ठिये अतस चित जातियों जार अतसूचित आदिम- 
जातियों के दावे ... 8 डा अ 
कतियप्र सेवाओं में अग्ल भारतीय समदापर के लिये विशेष उपव्ध 5 
आग्ल-भा रतीय समदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनु दान के छिये विशेष 
उपबन्ध न पे व न 
अनुसूचित जातियों, अनुसचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये 
विशेष पदाधिकारी का शा बहा 
अनुसचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अत बित जादिमजातियों के कल्याणाथ 
संघ का नियंत्रण क गगर ४08 
पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनसवान के लिय्र आयोग की 
नियूकिति की श्र नहता का 
अनुसचित जातियां.,.. अप पे; 
अनुसचित आदिमजातियां 


भाग १७ 
राज़ भाषा 


अध्याय १.--संघ की भाषा 


३४३ संघ की राजभाषा .. ,. 
३४४ राजभाषा के लिये संसद का आयोग और समिति ' .,., 
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३५९ 
२६० 


३६९१ 


अध्याय २,--प्रादेशिक भाषाएं 
राज्य की राजभाषा या राजभाषाए रदक 
एक राज्य और इसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में 
संचार के लिये राजभाषा 
किसी राज्य के जनसमदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली 
भाषा के सम्बन्ध मे विशेष उपबन्ध 


उच्चत मन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, 
विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा 

भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष 
प्रक्रिया 


अध्याय ४.--विशेप निर्देश 


व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा 
हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश 


भाग (८ 
आपात-उपबनन्‍्ध 
आपात की उद्घोषणा 
आपात की उद्घोषणा का प्रभाव ... कक 
आपात की उदघोषणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण 
सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयक्ति 
वाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अद्यान्ति से राज्य का संरक्षण 
करने का संघ्र का कतंव्य जे ; 
राज्यों में संविधानिक तन्‍त्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध 
अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी 
शक्तियों का प्रयोग न ब 
आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन ... 
आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन 
जिर्तत4 जादान के गारे में उपबन्ध ... 


भाग १५% 
४ 
प्रकोण 


राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रम्‌खों का संरक्षण 


अध्याय २.--उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालय आदि की भाषा 
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३७३ 


३७४ 


३८० 
३८१ 
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मद 
श्छ 
(नमी 


देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार लहर 

कतिपय संधियों, करारों इत्यादि से उदभूत विवादों में न्यायालयों द्वारा 
हस्तक्षेप का वर्जन .« हद 

महा-पत्तनों और बिमान-क्षेत्रों के लियं विशेष उपबन्ध 

संघ द्वारा दिये गये निश्शों का अनवर्तेन करने या उन को प्रभावी 
करने में असफलता का प्रभाव ... 


परिभाषाएं कक और पी हे 
निर्ववन हा ला हक हि 
भांग २० 


संत्रिधान का संशोधन 
संविधान के रांशोदन के लिये प्रक्रिया 
भाग २१ 
अस्थायी तथा अस्त्कालीन उपवन्ध 


राज्य -राची मे के कछ विययों के बार में विधि बना। को संगद की 
इस प्रकार अरशायी शक्ति मानो कि वे विपय समवर्ती सुच्री के हैं 

जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपवस्ध 

प्रथम अनुसूची के भाग (खत) में के राज्यों के विपय में अस्थागी 
उपबनन्‍्ध का की 

वते मान विधियों ह प्रवुत्त बने रहना तथा उन का अलुकृठन 

निवासरक-निरो४ में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवध्थाओं 
में आईंश देने क्रो राष्टूपति की शक्ति 

फेटरटडन्यायालय के न्‍्यायाबीशों के. तथा फेड रलन्यायारूय में अथवा 
सपरिषद्‌ सम्राट के, समक्ष लम्बित कार्य वाहियों के बारे में उपवन्ध 

संविधान के उगवन्धों के अधीन रह कर स्यायालयों, प्राधिकारियों 
और पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना 

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के बार में उपबन्ध 

भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के बारे में उपबन्ध 

लोकसेवा -आयोग के बारे में उपबन्ध का 

अन्तर्कालीन संसद्‌ तथा उस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे मे 
उपबन्ध शक 300 

राष्टपति के बारे में उपबन्ध न 

राष्टपति की मंत्रि-परिषद्‌ 
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२२७ 
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२३९१ 
२३१ 
२३२ 
२३२ 


२३३ 
२२३५ 
२३५ 


अनुच्छेद 
३८२ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान- 
मंडलों के बारे में उपबन्ध  ... 5३५ सा 
३८३ प्रांतों के राज्यपालों के बारे में उपबन्ध द 4३5 
३८४ राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्‌ न > कस 
३८५ प्रथम अनुसूची के भाग (ख़) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान- 
मंडलों के बारे में उपबन्ध ... ३३६ बह ४ 
३८६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्‌ बी 
३८७ कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये जनसंख्या के निर्धारण के बारे में 
विशेष उपबन्ध डे 335 हम 
३८८ अन्तर्कालीन संसद्‌ तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में 
आकस्मिक रिक्‍तताओं की पति के बारे में उपबन्ध गा 
३८२ डोमीनियन विधान-मंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधान - 
मंडलों में लम्बित विधेयकों के बारे में उपबन्ध ... ९०४ 
३९० इस संविधान के प्रारम्भ और १९५० की ३१ मार्च के बीच प्राप्त या 
उत्थापित या व्यय किया हुआ धन दे पे 
३९१ कछ आकस्मिकताओं में प्रथम और चतुर्थ अनुगूची को संशोवन 
करने की राष्ट्पति की शक्ति ... बे ९ 
३९२ कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति न 2६९ 
भाग २२ 
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन 
३९३ संक्षिप्त नाम के मी डे 
३९८ प्रारम्भ कह पे हा हे 
३९५ निरसन 
अनुसूचियां 
प्रथम अनुसची-भारत के राज्य और राज्य-द्षेत्र ५ *६५ 
द्वितीय अनुसूची-- 
भाग (क)-राष्ट्रपति तथा प्रथम अ][सूची के भाग (क) में उल्लिखित 
राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध 429 ढ६८ 
भाग (ख)-संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में 


के राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध ... किलर 


पृष्ठ संख्या 


२२५ 
२३६ 
२३७ 


२३७ 
२३७ 


२३८ 
२३८ 
२४० 
२४० 


२४१ 
२४१ 


२४३ 
२४३ 
२४३ 


२४५ 


२४८ 


२४५९ 


.. हे .॥| 


अनुसचियां 


भाग (ग)-लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्ग्र-परिषद्‌ 
के सभापति और उपसभाषति के तथा प्रथम अनुसूची के 
भाग (क) में के राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के 
सभापति दौर उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध 

भाग (घ)--उच्चतमन्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्यों के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीजदों के सम्बन्ध में 
उपबन्ध ..« बडे डे 

भाग (3)-भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध 


तृतीय अनुसूची-शपथ और प्रतिज्ञान के श्रपत्र ५५६ 
चतुर्थ अनुसूची-राज्य-परिषद्‌ में के स्थानों का बंटवारा «.. 
पंचम अनुसूची-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशासन 
और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपबन्ध 
भाग (क)-साधारण ... न 


भाग (ख)-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित "आदिमजातियों का श्रशासन 
और नियंत्रण * ३७ बजे 

भाग (ग)-अनुसूचित क्षेत्र गज व ४8 

भाग (धघ)-अनुसूची का संशोधन ४3६ ३३३६ 


षष्ठ अनुसूची-आसाम में के आदिमजातिजक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध ... 


सप्तम अनसूची- 


सूची १.-संघ सूची ४४ कि 

सूची २.-राज्य-सची हज का 

सूची ३.-समवर्ती सूची 3३8 4.० 
अष्टम अनसची-भाषाएं ... डर 


_डए-अध्यराबटरपार29 'रटअल--+-सकमाल्कोर, पमःक-प्ममया-६०+६०१०.. विश फाद के फ्क०उपशापकमसहत भढ०-43०>ब फायर, 


भारत के संविधान का पारिभाषिक-शब्दावलि-कोष 
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भारत का संविधान 


हम, भारत के लोग,भारत को एक सम्पूर्ण अ्रभ्नत्व-सम्पन्न 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के 
समस्त नागरिकों को : 
सामाजिक, आर्थिक और राजनंतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना को स्वतंत्रता, 
प्रति्वा और अवसर की समता, 
प्राप्त कराने के लिये, 
तथा , उन सब में 
व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित करने वालो बस्धुता 
बढ़ाने के लिये 
दृढ़संकल्प हो कर अपनी इस संविधान-सभा में 
आज तारोख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति 
मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छ विक्रमी) 
को एतद्द्वारा इस संविधान को अड्जीकृत, अधिनियमित 
ओर आत्मार्पित करते हैं । 


प्रस्तावना, 


संचध का 
धाम और 
राज्य-क्षेत्र 


नये राज्यों 
का प्रवेश 
या स्थापना, 


नये राज्यों 
का निर्माण 
और वतंमान 
राज्यों के 
क्षेत्रों. 
सीमाओं या 
नामों का 
बदलना. 


भाग १ 
संघ और उस का राज्य-क्ष त्र 


१. (१) भारत, अर्थात्‌ इण्डिया, राज्यों का संघ होगा || 


(२) उस के राज्य और राज्यजक्षेत्र प्रथम अन्सची के भाग 
(क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उन के राज्यड्झ्षेत्र 
होंगे । 

(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में-- 

(क) राज्यों के राज्य-द्षेत्र 


(२4) :थम अनुसूची के भाग (घर) में उल्लिखित राज्य-द्षेत्र; 
तथा 


(ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो अजित किये जायें, 
समाविष्ट होंगे । 


२ संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के साथ 
जिन्हें'वह उचित समझे, संच्र में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना 
कर सकेगी । 


३ संसद्‌ विधि द्वारा-- 


(क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर के अथवा दो 
या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला 
कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग 
के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी; 


(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी; 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी; 

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी; 
(डः) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी : 


: * परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिपा- 
' रिश बिना, तथा जहां विधेयक में अन्तविष्ट प्रस्थापना का प्रभाव 


भारत का संविधान [३ 
भाग १--संघ और उस का राज्य-न्षेत्र--अनु ० ३-४ 


प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य 
या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के 
नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक कि विधेयक की पुर:- 
स्थापना की प्रस्थापना के तथा उस के उपबन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध 
में, यथास्थि ति, राज्य के विधान-मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के 
विधान-मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से न जान लिये 
हों तब तक, किसी सदन में पुरःस्थापित न किया जायेगा । 


४ (१) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निदिष्ट किसी विधि में 
प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसची के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध 
अन्तविष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये 
आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुप्रक प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध 
(जिन के अन्तगंत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसद्‌ 
या विधान-मंडल या विधान-मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उप- 


बन्ध भी हें) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद्‌ आवश्यक समझे । 


(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के 
प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी 
जायेगी । 


प्रथम और 
चतुर्थ अनु- 
सूचियों के 
संशोधन तथा 
अनृप्रक, 
प्रासंगिक और 
आनुषंगिक 
विषयों के 
लिये 
अनुच्छेद २ 
और ३ के 
अधीन 
निर्मित 
विधियां, 


इस संविधान 
क्‌ प्रारम्भ 
पर 
वागरिकता, 


पाकिस्तान 

से भारत 

को प्रश्नजन 
कर आये 
कृछ व्यक्तियों 
के नागरिकता 
के अधिकार, 


भाग २ 


नागरिकता 


इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस, का 
शभारत राज्य-श्षेत्र में अधिवास है, तथा--2 


(क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा 


(ख) जिस के ।नकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा | 
था; अथवा 


(ग) जो ऐसे प्रारम्भ रे ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष। 
तक भारत राज्य-क्षेत्र में त्तामान्यतया निवासी. | 
रहा है; 

भारत का नागरिक होगा। 


६, अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 
जो,पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-द्षेत्र 
को प्रत्रजन॒ कर आया हैं इस संविधान के प्रारंभ पर भारत 
का नागरिक समझा जायेगा-- 


(क) यदि वह| अथवा “स के जनकों में से कोई अथवा 
उस के महाजनकों में से कोई भा रत-शासन-अधि- 
नियम १९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित) में 

- परिभाषित भारत में जन्मा था; तथा 


(ख) (१)जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन्‌ १९४८ 
की जुलाई के उन्‍नीसवें दिन से पूर्ब प्रत्रजन कर 
आया हैं तब यदि वह अपने प्रत्नजन की तारीख 
से भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा 
हैं; अथवा 

(२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन्‌ १९४८ की 
जुलाई के उनन्‍नीसवें दिन या उस के परचात्‌ इस 
प्रकार प्रत्रणन कर आया है तब यदि वह भारत डोमी- 
नियन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति 


भारत का संविधान [५ 


भाग २--नामरिकता--अनु ० ६-८ 
से नागरिकता प्राप्ति के आबेदन-पत्र के अपने द्वारा 
इस संविधान के प्रारंभ से पहिले ऐसे पदाधिकारी 
को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये 
नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी 
ट्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया 
गया है : 

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र 
की तारीख से ठीक पहिले कम से कम छ महीने 
भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो 
वह इस प्रकार पंजीवद्ध नहीं किया जायेगा। 
७. अनुछेद ५ और ६ में किसी बात के होते .हुए भी जो 
व्यक्ति १९४७ के मार्च के पहिले दिन के पश्चात भारत राज्यज्षेत्र 
से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रश्नजन कर 

गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा : /३६ 
परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू 
नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को 
प्रत्रजन के पदचात्‌ भारत राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन 


लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने : 


के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गईं है, तथा प्रत्येक 
ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये 
भारत राज्य-श्षेत्र को १९४८ की जुलाई के १९ वें दिन के पश्चात्‌ 
प्रत्रणनन करने वाला समझा जायेगा। 

८. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 
जो या जिस के जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई 
भारत-शासन-अधिनियम १९३५ (यथा मूलतः: अधिनियमित) 
में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया इस 
प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता हैँ, भारत 
का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार 
द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से 
नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां 
वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक 


पाकिस्तान 
को प्रग्नजन 
करने वालों | 
में से कुछ 
के नागरिकता 
के अधिकार, 


भारत के 
बाहर रहने 
वाले भारतीय 
उद्भव के 
कुछ व्यक्तियों 
की नाग- 
रिकता के 
अधिकार. 


विदेशी 
राण्य की 
नागरिकता 
स्वेच्छा से 
अजित 
करने वाले 
व्यक्ति 
नागरिक न 
होंगे. 
नागरिकता 
के अधि- 
कारों का 
बना रहना, 


संसद विधि 
द्वारा नाग- 
रिकता के 
अधिका र 

का विनि- 


यमन करेगो. 


६] भारत का संविधान 
भाग २--नागरिकता---अन ० ८-११ 


प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये 
जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत 
का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया हैं । 


२, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की 
नागरिकता अजित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर 
भारत का नागरिक न होगा और न अनच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ 
के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा। 


१०, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूव॑वर्ती उपबन्धों में से 
किसी के अधीन भारत का नागरिक हे या समझा जाता है, ऐसी 
विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद्‌ द्वारा निर्मित 
की जाये, भारत का वेसा नागरिक बना रहेगा । 


११. इस भाग के पूव॑वर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता 
के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब 
विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद्‌ की शक्ति का अल्पी- 
करण नहीं करेगी । 


भाग ३ 
मूल अधिकार 


साधारण 


१२. यांद प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग म॑ 


“राज्य” के अन्तगंत भारत की सरकार और संसद्‌, तथा राज्थों में 
से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के 
भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय 
और अन्य प्राधिक्रारी, भी हें ; 


१३ (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठोक पहिले 
भारत राज्यजत्षेत्र में सब्र प्रवृत्त विजियां उस मात्राब्तक शन्य होंगी 
जिस तक कि वे इस भाग के उयबचनन्‍्वों से असंगत हैं : 


(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस-भाग 
द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के 
उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंबन की मात्रा तक शून्य होगी । 


(३) यदि भ्रश्नैंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस 
अनुच्छेद में-- 


(क) भारत राज्यदक्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, 
अधिसूचना, रूद्धि अथवा प्रथा “विधि” के 
अलगेत होगी; 


(ख) भारत राज्य क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य 
क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो 
पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई 
विधि या उस का कोई भाग उस समय पूर्णतया 
या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तेन में न भी हो, “प्रवृत्त 
विधियों” के अन्तगंत होगी । 


परिभाषा, 


मूल अधि- 
कारों स 
असंगत 
अथवा उनका 
अल्पीकरण 
करने वाली 
विधियां- 


[वर्धि के 
समक्ष 
समता, 


धर्म, मूलवंश, 
जाति, लिग 
या जन्मस्थान 
के आधार पर 
विभेद का 
भ्रतिषेष , 


राज्याधीन 
नौंकरी के 
६ बषय में 
अवृस र-समता.- 
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समता-अधिकार 


१४ भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यवित को विधि के समक्ष 
समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित 
नहीं किया जायेगा । 


१५, (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, 
मूलवंश, जाति, लिग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई विशभेद नहीं करेगा। 


(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिग, जन्मस्थान अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक-- 


(क) दुकानों, सावंजनिक भोजनालयों, होटलों तथा 
सावेजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; 
अथवा 

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित 
अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये 
समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा 
सावं॑जनिक समागम स्थानों के उपयोग के 


बारे में किसी भी निययोग्यता, दायित्व, निबंन्धन अथवा झातें 
के अधीन न होगा । 


(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों 
और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा 
न होगी । 


१६, (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के 
सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी। 


(२) केवल धरम, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, 
निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक 
के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न 
अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा। 
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(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद्‌ को कोई 
ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित 
किसी राज्य के अथवा उस के राज्यदक्षेत्र में किसी स्थानीय या 
अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद 
पर नियुक्ति के विषय में बसी नौकरी या नियुक्ति के पूब्व॑ 
उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती 


हो । 


(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े 


हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिन का प्रतिनिधित्व राज्य 
की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं हैँ, नियुक्तियों' 


या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी । 


(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि 
के प्रवर्तेन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि. 
किसी धामिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई 
पद्धारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी 
विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का 


ही हो। 


१७. “अस्पृश्यता” का अन्त किया जाता हैँ और उसका 
किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता ६ । ““अस्पश्यता ” से 
उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो,विधि 
के अनुसार दंडनीय होगा । 


१८. (१) सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय 
और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा । 


(२) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से 
कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा । 


(३/ कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नही| हे राज्य 
के अधीन लाभ या विश्वास के| किसी पद ,को धारण करते हुए 
किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के 
विना स्व्रीकार न करेगा। 


अस्पृश्यता 
का अन्त, 


खिताबों कह 
अन्त, 


वाक्‌-स्वा- 
तन्श्य आदि 
विष यक कुछ 
अधिकारों का 
परक्षण, 
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(४) राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन 
कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या के अधीन किसी रूप में 


कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के विना 
स्वोकार न करेगा। 


स्वातन्त्रप-अधिकार 
१०, (१) सब नागरिकों को-- 
) वाक-रवात-त्य और अभिव्यवित-स्वातन्त्रय का; 
सत्र) शान्ति पदक और निरायुत् सम्मेलन का; 
) सन्‍था या संघ बनाने का; 
(घ, भारत राज्यक्षत्र में सवत्र अबाध संचरण का ; 
( 


डः) भारत राज्यल्क्षेत्र के बिसी भाग में निवास करने 
ओर बस जाने का; 


(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन_ का; तथा 


कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार 
करने का, 


# 
अमल 


छः 


अधिकार होगा 


(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात अपमान- 
लेख, अपमान-वचन,, मानहानि, न्यायालय-अवमान से अथवा 
शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, अथवा राज्य की 
सुरक्षा को द्बेल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी 
विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक 
उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि 
को बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी । 


(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उवत उपखंड 
द्वारा दिणे गये अधिकार के प्रयोग पर सावेजनिक व्यवस्था के 
हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती 
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हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने 
वालो कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगो!। 


(४) उक्त खंड के उपखेंड (ग) को कोई बात उक्त उप- 
खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सावंजनिक व्यवस्था 
या सदाचार के हितों में युक्तितयुक्त निर्बेन्धन जहां तक कोई वर्तमान 
विधि लगातो हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे 
निर्बेन्चन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, 
न डालेगी। 


(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ड) और (च) की कोई 
बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर 
साधारण जनता के हितों के अथव्रा किसी अनूसूचित आदिमजाति 
के हितों के संरक्षण के लिये यक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई 
बरतमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा 
वैसे निर्वेत्यथन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये 
रुकावट, न डालेगी । 


(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) को कोई बात उक्त खंड 
द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों 
में यूक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगातो हो वहां 
तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वसे निबन्धन लगाने वाली 
कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट , न डालेगी; तथा 
विशेषत: उक्त उपखंड की कोई बात, कोई वृत्ति, उपजीविका, 
व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक 
अहंताओं को जहां तक कोई वर्तमान विधि विहित करती हें 
अथवा किसी प्राधिका ) को विहित करने की शक्त देती हू वहां 
तक उस के प्रवर्तेन पर प्रभाव, अथवा विहित करने, या विहित 
करने को शक्ति किसी प्राधिकारी को देने, वालो कोई विधि 
बनाने में राज्य के लिये रुकात्रट, न डालेगी,। 


अपराधों के 
(लिये दोष - 
सिद्ध के 
विषय में 
संरक्षण. 


प्राण और 
दैहिक स्वा- 
सीनता हैक! 
संरक्षण, 


क्र 
अवस्थाग्रों 
में बन्दीकरण 
और निरोध 
से संरक्षण. 


१२] भारत का संविधान 
भाग ३--मूल अधिकार--अनु ० २०-२२ 


२०. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष 
नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया 
करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, 
ओर न वह उस से अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के 
करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। 


(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक बार से 
अधिक अभियोजित और दंडित न किया जायेगा। 


(३) किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने 
विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायेगा । 


२१. किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता से 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य प्रकार वंचित न 
किया जायेगा । 


२२. (१) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण 
के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये विना हवालात 
में निषद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि- 
व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार 
से वंचित रखा जायेगा । 


(२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया हूँ और हवालात 
में निरुद्ध किया गया हैं, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी 
के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर 
ऐसे बन्दीकरण से २४ घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी 
के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा एसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि 
से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के विना हवालात में निरुद्ध 
नहीं रखा जायगा । 

(३) खंड (१) और (२) में की कोई बात-- 


(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्यदेशीय हैँ उसको, 
अथवा 
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(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने 
वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध 
किया गया हैं उसको, 

लाग न होगी । 


(४) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि 
किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये 
निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक ज़ करेगी जब तक कि--- 


(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश 
हैं, रह चुके हें अथवा नियुक्त होने की अहंता 
रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीन 
महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व 
प्रतितेदित नहीं किया ह कि ऐसे निरोध के 
लिये उस को राय में पर्याप्त कारण हैं : 


परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति 
के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध 
को प्राधिकृत न करेगी जो खड (७) के उपखंड 
(ख) के अधीन संसद-निमित किसी विधि 
द्वारा विहित की गई है; अथवा 

(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखंड (क) और 
(ख) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि 

के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है । 

(५) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि 
के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में जब काई व्यक्ति 
निरुद्ध किया जाता हे तब -आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य 
शीघत्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया 
है उन को बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने 
के लिये उसे शीघ्रातिशीघत्र अवसर देगा ! 


ब् 


(६) खंड (५) की किसी बात से आदेश [देने वाले 
प्राधिकारों के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं ' 


मानव के 

पण्य और 
बलातृश्रम का 
कतिषेध, 
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होगा जिन का कि प्रकट करना एसा प्राधिकारी लोकहित के 
विरुद्ध समझता है । 


(७) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि-- 


(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस 
प्रकारया प्रकारों के मामलों में किसी व्यवित 
को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली 
किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक 
कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड (क) 
के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की 
राय प्र।प्त किये विना निरुद्ध किया जा सकेगा; 


(ख) विस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी 
अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यवित 
निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी 
विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा 


(ग) खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की जाने 
(तीली,४जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा, अनुसरणीय 
प्रक्रिया क्या होगी ५ 


दशोषण के विरुद्ध अभ्रधिकार 


२३, (१) मानव का पण्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार 
का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है 
और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि 
के अनुसार दंडनीय होगा ॥ 


(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सार्वजनिक 
प्रयोजन के, ,लिये बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी । 
ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, मूलवंध, जाति या वर्ग 
या इन में से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं 
करेगा । 
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२४ चोदह वर्ष से कम्त आयु वाले किसी बालक को किसी 
कारखाने अथवा खान में नोकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी 


संकटमय नौकरी में लगाया जायेगा । 


धरमं-स्वातन्त्य का अधिकार 


२५. (१) सावंजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा 
इस भाग के दूसरे उपवन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तितियों 
को, अन्त:करण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से 
मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्‍क होगा । 


(२) इस अनच्छर की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान 
विधि के प्रवर्तत पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी 
विधि के बनाने में रुकावट, न डालेगी जो-- 


(क) धामिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, , 


राजनेंतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक 
क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो; 


(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्बित करती 
हो, अथवा हिन्दुओं को सार्वजनिक प्रकार को धर्म- 
संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों 
के लिये खोलती हो । 


व्याख्या १.--कुृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्स 
धर्म के मानने का अंग समझा जायेगा । 


व्याख्या २.--खंड (२); के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के 
प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले 
व्यक्तिओं का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दू धर्म- 
संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्य भी तदनुकूछ ही किया जायेगा । 


का रखाने 
आदि में 
ब्रच्चों को 
नौकर. रखने 
का प्रतिशेध, 


अन्त.करण 
की तथा 

धर्म के अबाष 
मानने, 
आचरण और 
प्रचार करने 
की स्वतंत्रता, 
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धामिक कार्यों २६५ साव॑जनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधोन 
के प्रबन्ध की | रहते (8० प्रत्येक धामिकसम्प्रदाय अथवा उस के ।क्सी विभाग 
स्वतंत्रता, को- 


॥/॥ .(क) धामिक और पूं-प्रयोजनों के लिय सस्थाओं| की 
स्थापना और, ,पण का; 
(ख) अपने धामिक कार्यों सम्बन्धी विषयों [के!| प्रबन्ध 
करने का; 
(ग)' जं'म ओर स्थावर सम्पत्ति के, अर्जन और स्वामित्व 
का; (तथा 
(घ) ऐसी सम्पत्ति के| [विधि अनुसार प्रशासन करने का; 
(अधिकार (होगा )/ 


किसी विशेष.“ २७, कोई भी व्यक्ति ऐसे करो को देने के लिये बाध्य 
धर्म की नहीं किया जायेगा जिन के आगम किसी विशेष धर्म अथवा धामिक 
उन्नति के लिये. सम्प्रदाय. की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष 
करों के देने के रूप से ॥वनियुक्त कर दिये गये हों । 


बारे 

स्वततन्रता, 

कुछ शिक्षा- २८. (१) राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा- 
पंस्थाओं में संस्था में कोई धामिक शिक्षा न दी जायेगी । 

धामिक शिक्षा... 

अथवा धामिक (२) खंड (१) की कोई .बात ऐसी शिक्षा-संस्था पर 
पावना मं लाग न होगी जिस का प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी 


उपस्थित होने ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिस के अनुसार 


के विषयमें उस ससथा में धार्मिक शिक्षा देनाआवश्यक है। 
स्वतंत्रता, 


१(३) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता 
पाने वाली, शिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को 
ऐसी संस्था में दी जाने वाली धामिक शिक्षा में भाग लेने 
के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उस से संलग्न स्थान में की 
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जाने वाली धामिक उपासना में उपस्थित होने के लिये बाध्य 
न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह 
अवयस्क हो तो उस के संरक्षक ने, इस के लिये अपनी सम्मति 
नदेदोहो। 


संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 


२९, (१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष 
भाषा, लिपि या संस्कृति हैं, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। 


(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता 
पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक 
को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा[इन में से किसी के 
2धार पर वंचित न रखा जायेगा । 


३०. (१) धर्मया भाषा पर आधारित सव अल्पसंख्यक - 
वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और 
प्रशासन का अधिकार होगा । 


(२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने ,में राज्य किसी 
विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेंद न करेगा कि वह 
धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है । 


सम्पत्ति का अधिकार 


३१. (१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना अपनी 
सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । 


(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिस के अन्तगंत किसी 
वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उस की स्वामिनी किसी 
कम्पनी में कोई अंश भी हैं, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा 
कब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सावंजनिक प्रयोजन 
के लिये कब्जाकृत या अजित तब तक नहीं की जायेगी जब 


अल्पसं रूयकों 
के हितों, का 
संरक्षण, 


शिक्षा- 
सस्थाओं की 


स्थापना ओर 
प्रशासन करने 
का अल्प- 
संख्यकों का 
अधिका र. 


सम्पत्ति का 
अनिवाय॑ 
अजंन, 
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तक कि वह विधि कब्जाकृत या अजित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का 
उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत 
न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दें 
जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना हैं। 


(३) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी 
विधि, जैसी कि खंड (२) में निदिष्ट है, तब तक; प्रभावी नहीं 
होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये 
रक्षित किये जाने के पश्चात्‌, उस की अनुमति न मिल गई हो । 


(८४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के 
विधान-मंदर के सामने किसी लम्बित विवेयक को, ऐसे विधा न- 
[इल द्वारा पार किये जाने के परवात्‌ राष्ट्रपति के विचार के 
लिये रक्षित किया जाता है तथा उस को अनुमति मिल जाती है 
तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार 
अनुमत विधि पर किसी न्‍्यायारूथ में इस आधार पर आपत्ति 
नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपब्रन्धों का उललंधन 
करती ६ । 


(५) खंड (२) की किसी बात से-- 


(कफ) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर जिस पर कि 
खंड (६) के उपबन्ध लागू होते हैं किसी अन्य 
वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, अथवा 


बे 
कि 


(ख) एतत्पश्चात्‌ राज्य जो कोई विधि-- 
(१) किसी कर या अर्थ-दण्ड के आरोपण या 
उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिये बनाये 

उस के उपबन्धों पर, अथवा 


(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा: 
प्राण या सम्पत्ति के संकट-निवारण के. 
लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, अथवा 
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(३) भारत डोमीनियन की अथवा भारत की 
सरकार और अन्य देश की सरकार के 
बीच किये गये करार के अनुसरण में, 
अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि द्वारा 
निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई है उस 
सम्पत्ति के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, 


प्रभाव नहीं होगा । 


(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
अठारह महीने से अनधिक पहिले अधिनियमित हुईं हो, एसे प्रारम्भ 
से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उस के प्रमाणन के लिये 
रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने प्र यदि लोक-अधिसूचना 
द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता हे तो किसी न्यायालय में उस 
पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) 
के उपबन्धों का उल्लंघन करती हैं अथवा भारत-शासन- 
अधिनियम १९३५ की धारा २९९ की उपधारा (२) के उपबन्धों 
का उल्लंघन कर चुकी हूँ । 


संविधानिक उपचारों के अधिकार 


(१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को 
प्रवतित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को समुचित काये- 
वाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया 
जाता हूं । 


(२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को 
प्रवतित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को ऐसे निदेश 
या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख 
भी हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी। 


(३) उच्चतमन्यायाठय को खंड (१) और (२) द्वारा 
दी गई शक्तियों पर विना प्रतिकरू प्रभाव डाले, संसद 


इस भाग द्वार 
दिये गये 
अधिक़ा दें को 
प्रवतित करन 
के उपचार. 


हू स भाग द्वारा 
भथ्र्देत 
अधिकारों का, 
बलों के लिये 
प्रयक्ति की 
अवस्था में, 
रूपभेद करने 
की संसद की 
दाक्ति, 
जब किसी क्षेत्र 
म सेना-विधि 
प्र वृत्त हैं तब 
इस भाग द्वारा 
दिये गय 
अधिकारों पर 
निर्बन्धन, 


इस भाग के 
उपबन्धों को 
प्र भावी करने 


के लिये 
विधान. 
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विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार 
की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतमन्यायालय द्वारा 
खंड (२) के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किसी 
शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी । 


(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को 
छीड़ कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित 
न किया जायेगा । 


३३. संसद विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस 
भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों 
अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के 
लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निबन्धित 
या निराकृत किया जाये ताकि उन के कतेंव्यों का उचित पालन 
तथा उन में अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। 


३४. इस भाग के पूव॑वर्ती उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी संसद्‌ विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में 
के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी 
ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उस ने भारत राज्य- 
क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र मे, जहां सेना-विधि प्रवृत्त 
थी, व्यवस्था के बनाये रखने या पुनःस्थापन के सम्बन्ध में 
किया हैं अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी 
दिये गये दंडादेश, कियं गये दंड, आदेश की हुई जब्ती, 
अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी। 


३५. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) संसद्‌ को शक्ति होगी तथा किसी राज्य 
के विधान-मंडल को शक्ति न होगी कि वह-- 

(१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३), 
अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ 
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और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद्‌ विधि 
द्वारा उपबन्ध कर सकगी, उन में से किसी 
के लिये, तथा 


(२) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के दंड 
विहित करने के लिये, 


विधि बनाये तथा संसद्‌ इस संविधान के प्रारम्भ 
के पश्चात यथाशीघद्र ऐसे कार्यों के लिये जो 
उपखंड (२) में निर्दिष्ट हें दंड विहित 
करने के लिये विधि बनायेगी । 


(ख) खंड (क) के उपखंड (१) में निदिष्ट विषयों में 
से किसी से सम्बन्ध रखने वाली, अथवा उस 
खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी कार्य के 
लिये दंड का उपबन्ध करने वाली, कोई प्रवृत्त 
विधि, जो भारत राज्य-दक्षेत्र में इस संविधान के 
प्रारम्भ होने से ठीक पहिले छागू थी, उस में 
दिये हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ 
के अधीन उस में किये गये किन्‍्हीं अनुकूलनों 
और रूपभेदों के अधीन रह कर ही तब तक प्रवृत्त 
रहेगी, जब तक कि वह संसद्‌ द्वारा परिवर्तित 
या निरसित या संशोधित न की जाये । 


व्याख्या.--“ प्रवृत्त विधि ” पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के 
अनच्छेद ३७२ में हे वही इस अनुच्छेद में भी होगा । 


परिभाषा. 


प्स भाग मे 
बाणित तत्त्यों 
की प्रयुक्ति, 


लोक-कल्याण 
के उन्नति के 
हेतु राज्य 
सामाजिक 
व्यवस्था 
बनाये गा. 


राज्य द्वारा 
अनूसरणीय 
कुछ नीति- 
दरव. 


भाग ४ 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 


३६. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग 
में “राज्य का वही अर्थ हैं जो इस संविधान के भाग ३ में हैं । 

३७. इस भाग मे दिये गये उपबन्धों को किसी न्‍्यायाऊुय 
द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए 
तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों 
का प्रयोग करना राज्य का कतंव्य होगा । 

३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिस में सामाजिक, 
आधथिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं 
को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और 
संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उन्नत का प्रयास करेगा । 


३९, राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा. 
कि सुनिश्चित रूप से-- 

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को 
जीविका के पयप्त साधन प्राप्त करने का 
अधिकार हो; 

४ (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार ४टा हो कि जिस से 
सामहिक हित का सर्वोच्तव €प से साधन हो; 

(ग) आशिक व्यवस्था इस प्रकार न5 क्र जिस से धन और 
उत्पादन साधनों का सब साधारण के लिये 

अहितका री केन्द्रण नहा; 

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये 
समान वेतन हो; 

(ड-) श्रमिक प्रुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा 
ब्रालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुषयोग न हो 
तथा आथिक आवश्यकता से विवश होकर 
नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो 
उन की आयू या शवित के अनुकल न हों; 
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भाग ४--राज्य को नीति के निदेशक तत्त्व-- 
अनु ० ३६-४४ 
(च) शशंव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा 
नेतिक और आधिक परित्याग से संरक्षण हो । 


४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिये अग्रसर 
होगा, तथा उन को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा 
जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काय्यें करने 
योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों । 


४१, राज्य अपनी आथिक सामथथ्य और विक्रास की 
सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, 
बुढ़ापा, वी मारी और अगहानि तथा अन्य अनहें अभाव की दशाओं 
में सावेजनिक सहंयता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का 
कार्यसावक्र उपबन्ध करेगा। 


४२. राज्य काम को यथोचित और मानवीचित दशाओं 
को सुनिश्चित करने के लिये त्था प्रसति-सहायता के लिये 
उपबन्ध करेगा ' 


४३. उपयुक्त विधान या आथिक संघटन द्वारा, अथवा और 
किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार 
के सब श्रमिक्रों को काम, निर्वाह-मज्री, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा 
अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें 
तंथा सामाजिक और संंस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास 
करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वयक्तिक 
अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा । 


४४. भारत के समस्त राज्य-दक्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य 


एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा । 


ग्राप-पंचायतों 
का संघटन, 


कछअवस्थाश्रों 
में काम, 
शिक्षा और 
लोक-गहायता 
पान का 
अधिकार, 


काम को 
न्याय्य तथा 
मानवोचित 
दशाओं का 
तथा प्रसूति- 
सहायता का 
उपबन्ध, 
श्रमिकों के 
लिये निर्वाह- 
मजूरी आदि, 


नागरिकों के 
लिये एक 

समान व्यव- 
हार-संहिता, 


बालकों के 
लिये निःशुल्क 
और अनिवायें 


शिक्षा का 
उपबन्ध, 


ण 


आदिमजातियों 
तथा अन्य 

दुर्बल विभागों 
के शिक्षा 
और अर्थ 
सम्बन्धी हितों 
की उन्नति. 


आहा रपुष्टि- 
तल और 
जीवन-स्तर 
को ऊंचा करन 
तथा सावं- 
जनिक स्वास्थ्य 
के सुधार करन 
का राज्य का 
क॒तेग्य, 


कृषि और 
पशुपालन का 
संघटन, 


राष्ट्रीय महत्त्व 
के समा रकों, 
स्थानों और 
चीजों का 
संरक्षण, 
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भाग ४--राज्य की नोति के निदेशक तत्त्व---- 
अन्‌ ० ४५-४९ 


४५. राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि 
के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक 
निःशुल्क और अनिवाय॑ शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास 
करेगा । 


४६, राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थ 
सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक 
अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उन का संरक्षण करेगा। 


४७. राज्य अपने लोगों के आहा रपुष्टितल और जीवन-स्तर 
को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक 
कतंव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर 
मादक पेयों और ओषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त 
उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा । 


४८. राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वेज्ञानिक 
प्रणालियों से संघटित करने का प्रथास करेगा तथा विशेषतः गायों 
ओर बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के 
परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उन के वध का प्रतिषेध करने 
के लिये अग्रसर होगा। 


४९, संसद से, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित 
कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरचि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या 
चीज का यथास्थिति लंठन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन 
अथवः निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा । 
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५०. राज्य की लोक-सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका 
से पृथक करने के लिये राज्य अग्रसर होगा । 


५१. राज्य-- 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का ; 

(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्त्रन्धों को 
बनाये रखने का; 

(ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने 
का; तथा 

(ध) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के 
लिये प्रोत्साहन देने का, 

प्रयास करेगा । 


कार्यपालिका 
से न्‍्याय- 

पालिका का 
पृथककरण., 


अन्त राष्ट्राय 
शान्ति श्रौर 
स्‌ रक्षा की 
उन्नति. 


साग 
संघ 
ध्य ९ 
अध्याय १--कायपालिका 
राष्ट्पति और उपराष्टपति 


मारत का ५२, भारत का एक. राष्ट्रपति होगा । 
राष्ट्रपति, 
संघ की ५३ (१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित 
काय- होंगी तथा वह इस का प्रयोग इस संत्रिघान के अनसार या तो स्वयं 
हे या अपन अधोनरथ पदाधिकारियों के द्वारा करगा । 
शाकत, हि 
(२) पूवंगामी उपबन्ध की व्यापकता पर विना प्रतिकूल 
प्रभाव डाले संघ्र के रक्षा-बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रंपतिं में 
निहित होगा और उस का प्रयोग विधि से विनियमित होगा । 
(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से-- 
(क) जो क्रत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य की 
सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हें वे 
कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न 
समझे जायेगे; अथवा 
(ख) राष्ट्रपति के अतिरिबत अन्य प्राधिकारियों को 
विधिद्वारा कृत्य देने में संसद्‌ को बाधा न होगी। 
राष्ट्रपति | ५४, राष्ट्र ति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वावक-गण के सदस्य 
का करगे जिस म-- 
निर्वाचन, 


(क) संसद्‌ के दोनों सदनों के तिर्वाचित सदस्य; तथा 


(ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य, 
होंगे 
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५५ (१). जहां तक व्यवहार हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन 
भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होगा 


(२) राज्यों में आपस में एसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों 
ओर संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने क॑ लिये संसद्‌ तथा प्रत्येक 
राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक निर्धाचित सदस्य इस निर्वाचन 
में जितने मत देने का हक्‍कदार है उन की संख्या नीचे लिखे प्रकार 
ऐसे तिर्धारित की जायेगी-- 


(क) किसी 'राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार 
के गुणितत, उस भागफल में हों जो राज्य की जन- 
संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण 
संख्या से, भाग देने से आये; 


(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि 
शेष पांच सौ से कम नहो तो उपखंड (क) में 
उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों को संख्या में एक 
और जोड़ दिया जायेगा; 


(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के 
मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा 
(ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों 
के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद्‌ के दोनों 
सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से 
भाग देने से आये, जिस में आधे से अधिक भिन्न को 
एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की 
जायेगी । 


' (३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्ध ति 
के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन 
में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा । 


राष्ट्रपति 


निर्वाचन 
वगे रीति. 


राष्ट्रपति 
की 
पदावधि . 


पुननिर्वाचन 
लिये 
पात्रता, 


राष्ट्रपति 
निर्वाचित 
होने के 
लिये 
अहँताएं, 
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व्याख्या --इस अनुच्छेद में “जनसंख्या” से, ऐसी अन्तिम पूर्वंगत 
जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिस के 
तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हें । 


५६ (१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच 
वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : 


परन्तु-- 


(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; 


(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति 
अनुच्छेद ६१ में उपबन्धित रीति से किये गये 
महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ; 

(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर 


भी अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद 
धारण किये रहेगा । 


(२) खंड (१) के परन्तुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्र- | 
पति को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उस के द्वारा 
लोक-सभा के अध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी । 


५७ कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा हैं 
अथवा कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, उस पद के लिये पुननिर्वाचन का पात्र होगा । 


५८. (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न 
होगा जब तक कि वह-- 


(क) भारत का नागरिक न हो, 


(ख) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा 
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(ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अहंता 
न रखता हो । 


(२) कोई व्यवित जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य 
की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित 
किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का 
पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा। 


७ व्याख्या --इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ 
का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि 
वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का 
राज्यपाल या णराजप्रमुख या उपराजप्रमुख हे अथवा या तो संघ 
का या किसी राज्य का मंत्री है । 


, ५९. (१) राष्ट्रपति न तो संसद्‌ के किसी सदन का, और 
- किसी राज्य के विधान-मंडल ) सदन का सदस्थ होगा तथा 
पदि संसद के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो 
यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति 
के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया हैं। 


(२) राष्ट्रपांत अन्य कोई छाभ का पद धारण न करेगा । 


(३) राष्ट्रपति को,, विना किराया दिये, अपने पदावासों 
के उपयोग का हक्‍क होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, भत्तों 
[और विशेषाधिकारों का भी, जो संसदु-निर्मित विधि द्वारा 
नर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार 
उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हूँ, 


हकक्‍्क होगा ः 


(४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उस के पद की 
अवधि में घटाये नहीं जायेंगे । 


राष्ट्रपति 
के पद के 
लिये शर्तें, 


राष्ट्रपति 
दारा शपथ 
था १्रतिज्ञान, 


राष्ट्रपति पर 
महा भियोग 
छगाने की 
प्रक्रिया, 


३० | 
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६०, प्रत्येक राष्ट्रति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के 
रूप में कार्य कर रहा है अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन करता 
हैं अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति 
अथवा उस की अनुपस्थिति में उच्चतमन्यायालय के प्राप्य अग्रतम 
न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में द्ापथ या प्रतिज्ञान करेगा 
ओर उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌-- 


कि ईइवर की शपथ लेता हूं 
“भम,, , अमक,. , ? 
> * सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 


कि में श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य 
पालन (अथवा राष्ट्रपति के क्ृत्यों का निर्वहन ) 
करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान 
और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण 
करूंगा और में भारत की जनता की सेवा 
और कल्याण में निरत रहूंगा। 


६१. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति 
पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन दोषारोप 


करेगा । 


(२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया जायेगा 


जब तक कि-- 


(क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना किसी संकल्प में 


न हो, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित 
सूचना के दिये जाने के पद्चात्‌ प्रस्तुत किया गया 
हैं, जिस पर उस सदन के कम से कम एक 
चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर कर के, उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने का विचार प्रगट किया है, तथा 


(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई 


बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो । 
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(३) जब दोषारोप संसद्‌ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार 
किया जा चुके तब दूसरा सदन उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा 
या करायेगा तथा इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा 
अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। 


(४) यदि अनुसंधान के प.लस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये 
गये दोषारोप: की.सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोषारोप 
के अन्संघान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदरयों के कम 
से कम दो तिहाई बहुमत 'से पारित हो जता है तो एसे संकल्प 
का प्रभाव उस की पाच्ण तिथि से राष्ट्रपति का ऊपने पद से 
हटाया जाना होगा द 

६२. (१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई ख्वितता 
की पूति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर 
लिया जायेगा । 


हु 


(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने 
अथवा अन्य का रण से हुई उस के पद की रिक्‍तता की पूर्ति के लिये 
निर्वाचन, रिवतता होने की तारीख के पदचात यथासम्भव शीघ्र 
और हर अवरथा में छ मास ब॑!तने के पहिल किया जायेगा, तथा 
रिक्तता-पूति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनच्छेद ५६ के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुएः अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की 
प्री अवधि के लिये पद धारण करने का हकक्‍कदार द्वोगा । 


६३० भारत का एक उपराप्ट्रपति होगा । 


६४. उपराष्ट्रपति,: पर्देन, राज्य-परिषद्‌ का सभापति होगा 
तथा अन्य कसी लाभ का पद धारण न करेगा : 
४ 5 परन्तु,जिस किसी कालावधि, में उपराष्ट्रपति, राष्ट्पति के रूप 
में कार्य करता है अथवा अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्पति के 
कृत्यों का निवंहन करता हैँ तब वह राज्य-परिषद्‌ के सभापति-पद 


राष्ट पति. 
पदः .की 
रिक्तता- 
पूति के 
लगे निर्वा- 
चन करने 
का समय तथा 
आकरिमक 
रिक्‍तता-पूर्ति 
के लिये 
निर्वाचित 


व्यक्ति की 
पदावधि, 


भारत का 
उपराष्ट्र- 
पति, 


उपराष्ट्रपति 
का पदेन 
राज्य-परिषद्‌: 
का सभा*« 
पति होना, 
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के क॒तव्यों को न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ९७ ,के अधीन 
राज्य-परिषद्‌ के सभापति को दिये जाने वाले किसी बेतन, अथवा 
भत्ते का हक्‍क न होगा । 


६५. (१) राष्ट्पति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये 


केले जानें अथवा अन्य कारण से उस के पद में हुई रिक्‍्तता की अवस्था में 
आकस्मिक उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में काये करेगा जिस 
रिक्‍्तता तारीख को कि इस अध्याय के ऐसी रिक्तता-पूरति सम्बन्धी उपबन्धों के 
अथवा अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है । 
उस की 
अनु पस्थिति (२) अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से 
म उपराष्टू- जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति 
पति का उस के कृत्यों का निव॑ंहन उस तारीख क#क्र करेगा जिस तारीख 
कक को कि राष्ट्र वति अपने कतंव्यों को फिर से संभाले। द 
कार्य करता (३) उपराष्ट्रपति को उस कालावधि में और उस काला- 
लेक गिर वधि के सम्बन्ध में, जब कि वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार 
का निर्वेहन, कार्य करता हैं अथवा उस के कृत्यों का निवेहन कर रहा है, राष्ट्र- 
पति की सब हाक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा उसे ऐसी उप- 
लब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद 
विधि द्वारा निश्चित करे, तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार 
उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिका रों का, जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं हक्‍क होगा । 
कल ६६ हे (१) संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों 
पोहि का के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल 


निर्वाचन. संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे 
निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा। 


(२) उपराष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का, और न 
किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, सदस्य होगा तथा 
यदि संसद्‌ के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह 
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समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति 
के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया हैं। 


(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न 
होगा जब तक कि वह--- 


(क) भारत का नागरिक न हो; 
(ख) पेंतीस वर्ष की आयु प्री न कर चुका हो; तथा 


(ग) राज्य-परिषद्‌ के लिये सदस्य निर्वाचित होने की 
अहता न रखता हो। 


+ (्‌ घ्ब हे 200 थ रो 
[४००० चल कर न काका जी न त्तक पार ह] क दच७ | जे कक >> 3७०३० ०बयू> बन हज मार हे 220 
आम बा ले कल जज या जा गा 


875 है रे 


ही क ३ 8 हि कु 
रे ॥ ० के दर न््कं ॥] +्मच्छ ्क थक, आदि 22: ज जय ः न न जहा शफ ०» ०» न आए | हु ॥। का है 
(ये | व रद] के ऊझधान अबरग सवत खग्कारा मे गे किया 


हद * बच ८ ते बार है प्‌ के कक | १ प्य्क चल धि तब कर कि कं - ; १8४ 
से नियतित किसी स्थान;थ था अम्य प्रावितारी के अधीन 
बहू 


कोई लाभ का पद धारण किये हुए हैं, उपराप्ट्रपति निर्वाचित 
होने का पात्र न होगा। 


व्याख्या.--इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई 
छान का पद धारण किये हुए केबछ इसी छिये नहीं समसा जायेगा कि 
वह संघ का राष्ट्रपति या उपरास्ट्रवति अथवा क्रिसी राज्य का 
राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमल अबबा या दो संघ का! 
पा किसी राज्य का मंत्री हे । 


(१ 
कं 


६७. उपराप्ट्रपति अपने पद-प्रहण की तारीख से पांच वर्ष की 
अवधि तक पद धारण करेगा : 


परन्तु-- 
(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ता- 
क्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा; 


(ख) उपरीाष्ट्रपति, राज्य-परिषद्‌ के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने 
पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद्‌ के तत्का- 
लीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो 
तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो; 


उपराष्टपति 
की पदावधि 


उपराष्ट्रपति 
के पद की 
रिक्‍्तता-पूर्ति 
के लिये 
निर्वाचन करने 
का समय तथा 
आकस्मिक 
रिक्‍्तता-पूर्ति 
के लिये 
निर्वाचित 
व्यक्ति की 
पदावधि . 


उपराष्ट्रपति 
हारा दापथ 
या प्रतिज्ञान, 
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किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई भी 
संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब 
तक कि उसे प्रस्तावित करने .के अभिप्राय की 
सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी 
गई हो; | 


(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद क्री अवधि-समाप्त हो जानें 
पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक 
पद धारण किये रहेगा। 


६८. (१) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई 
रिक्तता की पूति के लिये निर्वाचन अवधि समाप्ति से पूर्व ही 
पूर्ण कर लिया जायेगा । ह 


(२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये 
जाने अथव्रा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के 
लिये निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पश्चात्‌ यथासम्भव शीकष्र 
किया जायेगा तथा रिक्‍तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति 
अनुच्छेद ६७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण 
की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण 
करने का हफ्कदार होगा । 


६९. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्र- 
पति अथवा उस के द्वारा उस लिये नियक्त किसी व्यक्ति के 
समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना 
हस्ताक्षर करेगा, अथत्-- 


.__इंब्वर की शपथ लेता हूं 

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखंगा तथा जिस 
पद को में ग्रहण करने वाला हूं उस के कर्तव्यों 

जा [ का श्रद्धापूवंक निवेहन करूंगा ।” 


में, ००० अम॒क ७७ 
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७०. इस अध्याय में उपबन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता 
में राष्ट्रपति के कृत्यों के निवेहन के लिये संसद जेसा उचित 
समझे वसा उपबन्ध बना सकेगी । 


७१, (१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या 
संसकत सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय 
उच्चतमन्यायालय करेगा और उस का विनिश्चय अन्तिम होगा। 


(२) यदि उच्चतमन्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के 
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर 
दिया जाता है तो उस के द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्र- 
पति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कतेव्यों के पालन में 

उच्चतमन्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या से पूर्व किये 
गये कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न हो जायेंगे । 


(३) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्र- 
पति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या संसक्‍त किसी 
विषय का विनियमन संसद्‌ विधि द्वारा कर सकेगी। 


७२. (१) किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष किसी व्यक्ति 
के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की 
अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघृकरण की राष्ट्र- 
पति को-- 


(क) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा 
दंडादेश सेना-न्यायालय ने दिया हो; 


बिक 


(ख) उन सव अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा 
दंडादेश ऐसे विषयसम्बन्धी किसी विधि के 
विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय 
तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हैं; 


(ग) उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि दंडादेश मृत्यु 


का हो, 
शक्ति होगी 4 


अन्य आक- 
स्मिकताप्रों, में 
राष्ट्रपति , के 
कृत्यों का 
निर्वहन, 
राष्ट्रपति 

या उपराष्ट्र- 
पति के निर्वा- 
घन से सम्ब- 
न्धित या 
संसक्त विषय. 


क्षमा, आदि 
की तथा कुछ 
अभियोगों में 
दंडादेश के 
निलम्बन, 

परिहार या 
लघ्‌करण 

करने की 

राष्ट्रपति की 
शक्ति, 


संघ 


की 


कार्यपालिका 


शक्ति 
विस्तार, 


का 
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(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के 
सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-नन्‍्यायालय द्वारा दिये 
गये दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लूपकरण की विधि द्वारा दी 
गईं शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


(३) खड़ (१) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी 
तत्समय्र प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलम्बन, परिहार या 
लघृकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


७३. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
संघ की कार्यपरालिका शक्ति का विस्तार--- 


(क) जिन विषयो के सम्बन्ध में "संसद को विधि 
बनाने की शक्ति है उन तक; तथा 


(ख) किसी; संधि या करार के आधार पर भारत सर- 
कार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, 
प्राधिकार और क्षेत्राधिकार क प्रयोग तक, 

होगा : 


परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद द्वारा बनाई गई किसी 
विधि में, स्पष्टतापर्वंक उपबन्बित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड 
(क) में उल्लिखित कार्यपालिका शवित का विस्तार प्रथम अनु- 
सचो के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य 
में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के बारे में उस राज्य के 
विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्त्ति है। 


(२) जब तक संसद्‌ अन्य उपवन्ध न करे तब तक इस अनु- 
च्छेद में किसी बात के | होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का 
कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिन के सम्बन्ध 
में संसद्‌ को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है ऐसी 
कार्यपालिका शक्ति का या क्ृत्यों का प्रयोग करता 


रह सकता हैं जेसे कि वह राज्य या उस का पदाधिकारी या 
प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कर सकता था ॥ 
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मन्त्रि-प रिषद्‌ 
७४, (१) राष्ट्रपति को अपने क॒त्यों का सम्पादन करने में 
सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी 
जिस का प्रधान प्रधान-मंत्री होगा ! 


(२) क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, 
और यदि दो तो क्‍या दी, इस प्रइत की किसी नन्‍्यायालरूय 
में जांच न को जायेगी। 


७५. (१) प्रधान-मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा 
अन्य मत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा 
पर करेगा । 

(२) राष्ट्रपति के प्रसाद परय्यन्त मंत्री अपने पद 
धारण करेंगे। 


(३) मंत्रि-परिषद्‌ लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप ये 
उत्तरदायी होगी। 

(४) किसी मंत्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले 
राष्ट्रपति उस से तृतीय अनुसूची में इस के लिये दिये हुए 
प्रपत्नों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की दपथें करायेगा। 

(५) कोई मंत्री जो निरन्तर छ मास को किसी 
कालावधि तक संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य न रहे उस 
कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा। 

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे, समय 
समय पर, संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक 
संसद इस प्रकार निर्वारितन करे तब तक ऐसे होंगे जसे कि 
द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं । 


भारत का महान्यायवादी 


७६. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने 
की अहँता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महा- 
न्‍्यायवादी नियकक्‍त , करेगा । 


राष्ट्रपति को 
सहायता और 
मंत्रणा देने के 
छिये मंत्रि- 
परिषद्‌, 


मंत्रियों 
सम्बन्धी अन्य 
उपबन्ध . 


भारत का 
महान्यायवादी 


आरत सरकार 
के काये का 
संचालन. 


शध्ट्रपति को 
शानकारी देने 
आदि विषयक 


प्रधान मंत्री 
ओ फझतेंब्य, 
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(२) महान्यायवादी का कतंव्य होगा कि वह भारत 
सरकार को, ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा 
ऐसे विधि रूप दूसरे कतंव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति 
उसे समय समय पर भेजें या सौंपे, तथा उन कृत्यों का 
निवेहन करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय 
प्रवत्त विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों। 


(३) अपने कतंत्यों के पालन के लिये महान्यायवादी 
को भारत राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का 
अधिकार होगा , 


(४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण 
करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा ज॑सा राष्ट्रपति निर्धारित करे। 


सरकारी काय का संचालन 


७७. (१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही 
राष्ट्रपति के नाम से की हुईं कही जायंगी । 


(२) राष्ट्रपति के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों 
और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उस रीति से किया 
जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले नियमों 
में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या 
लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की 
जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दियाया निष्पादित आदेश 
या लिखत! नहीं हैं । 

(३) भारत सरकार का» कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये 
जाने के लिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के, बंटवारे के लिये 
राष्ट्रपति नियम बनायेगा। 


७८ प्रधान मंत्री का--- 


(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद्‌ के 
समस्त विनिश्चयों तथा विधान के लिये 
प्रस्थापनायें राष्ट्रपति को पहुंचाने का; 
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(ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान 
विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी 
को राष्ट्रपति मंगावे उस को देने का ; तथा 

(ग) किसी विषय को, जिस यर किसी मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिपद्‌ ने विचार नहीं 
किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर परिषद्‌ 
के सम्मुख विचार के लिये रखने का, 

कृतंव्य होगा | 
अध्याय २--प संद्‌ 
साधारण 
७९, संघ के लिये एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो 


सदनों से मिल कर बनेगी जिन के नाम क्रमशः राज्य-परिष द्‌ और 
लोक-सभा होंगे । 


८०० (१) राज्य-परिषद्‌-- 


(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपबन्धों के अनुसार 
नामनिदंशित किये जाने वाले बारह सदस्यों; तथा 


(ख) राज्यों के दो|सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से, 
मिल कर बनेगी । 


(२) राज्य-परिषद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने 
वाले स्थानों का बंटवारा चतर्थ अनूसची में अन्तविप्ट तदविषयक 
उपबन्धों के अनुसार होगा । हे 


(३) खंड १ के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 
नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यकित होंगे जिन्हें 
निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव है, अर्थात्‌... 


साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा । 


संसद्‌ का 
गठन. 


राज्य- परिषद्‌ 
की रचना. 
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(४) राज्य-परिषद्‌ के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) ' 
यथा भाग (ख़) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस 
राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातो. 


प्रतिनिधित्व-पद्धति_हुके ;# अनुसार एकल्‍रू संक्रमणीय मत द्वारा 
निर्वाचित होंगे । 


(५) राज्य-परिषद्‌ के लिये प्रथम अनूसूची के भाग (ग) 
में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जेसी कि 
संसद विधि दारा बिट्वित करे । 


लो ; ९ अल 0 8 8 मे 8 93 आन 0 आक ८ 2 , 8 के 
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प्रत्यक्ष रीलि से लिवी चल याव सी से जाय ए स्पों ने मित्र कर 
लोक सभा बनेंगी । 


(ख) उपखड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों 
को प्रादेशिक निर्वावालेत्रों में विनाजव, वर्गीकरण सा निर्माण: 
किया जायेगा तथ वप्रस्येक तेल निवतिल-त । को बट में ये जाने 
बलि सदस्तों की सस्या इस प्रकार निव्रॉरित की जावेगी जिस से 
कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के 
लिये एक से वाम सदस्य तव्रा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के 
लिये एक से अधिक सदस्य न होगा। 


(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-श्षेत्र को बांट में दिये 
गये सदस्यों की संख्या का अनपात उस निर्वाचन-सक्षेत्र की ऐसी 
अन्तिम पवेंगते जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े 
प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से, भारत 
राज्य-क्षेत्र में सवेत्र यथासाध्य एक ही होगा । 
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(२) भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किस्तु किसी राज्य के 
अन्तगंत न होने वाले राज्यजक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा 
में वसा होगा जेसा कि संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित करे । 


(३) 'प्रत्येक्ष जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में 
विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी 
द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के 
लिये पुनः समायोजन किया जायेगा ज॑ंसा कि संसद्‌ विधि द्वारा 
निर्धारित करे : | 


रन्‍्तु ऐसे पुन: समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व 
पर तब तक क्रोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय 
वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये । 


८: अनुच्छेद ८2१ के खड (१) में किसी बात के होते हुए 
भी संसद, विधि द्वारा, लोक-सभा में प्रथम अनुसची के भाग 
(ग) में उल्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्य-ल्षेत्र 
में समाविप्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले 
किन्‍्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उपबन्धित आधार 
या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी । 


८३. (१) राज्य-परिषद्‌ का विघटन न होगा, किन्तु उस के 
सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसदू-निर्मित विधि 
द्वारा बताये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय 
वर्ष की समाप्ति पर यथासम्मव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे । 


(२) लोक-स भा, यदि पहिले ही त्रिघटित न कर दी जाये 
तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष 
तक चाल रहेगी और इस से अधिक नहीं . तथा पांच वर्ष की उक्त 
कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक-सभा का विघटन होगा : 


भाग (ग) मेँ 
के राज्यों 
तथा राज्यों 
स अन्य 
राज्य-क्षेत्रों के 
प्रतिनिधित्व 
के बारे में 
विश्येष 
उपबन्ध . 


संसद के 
सदनों की 
अवधि, 
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परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा 
प्रवतंन में है, संसद, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा 
“सकेगी जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था 
'में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ छ मास की 
कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी । 


खंसद्‌ की ८४. कोई व्यक्ति संसद में के किसी स्थान की पूर्ति के 
सदस्यता लिये चुने जाने के लिय अहँ न होगा जब तक कि-- 

के लिये 

अहँता. (क) वह भारत का नागरिक न हो ; 


(ख) राज्य-परिपद्‌ के स्थान के लिये कम से कम तीस 
: वर्ष की आय का, तथा लोक-सभा के स्थान के 
लिये कम से कम पच्चीस 'कृषर्ष की आयु का, 

न हो; तथा 


/ 
(ग) ऐसी अन्य अहहतारें न रख्ता हो जो कि इस बारे 
में संसई-निमित किसी विधि के द्वारा या अधीन 

विहित की जायें । 


संतद्‌ के सत्तु, ८2४. (१) संसद के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार 
सत्तावसाथ अधिवेशन के लिये आहूृत किया जायगा तथा उन के एक सत्त की 


और विघटन. अन्तिम बेठक तथा आगामी सत्तू की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त 
तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा । 


(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति 
समय समय पर-- 


(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा 
(स्थान पर, जेसा वह उचित समझे, अधिवेशन के 
लिये आहत कर सकेगा; 


॥(ख) सदनों का सत्तावसान कर सकेगा; 


(ग) लोक-सभा का बिधघटन कर सकेगा। 
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८६, (१) संसद्‌ के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत 
दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के 
लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा । 


(२) राष्ट्रपति संसद्‌ में उस समय लम्बित किसी विधेयक 
विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद्‌ के किसी सदन को भेज 
सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया ही 
वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर 
यथासुविधा शञ्ीघ्रता से विचार करेगा । 


८७, (१) प्रत्येक सत्तु के आरम्भ में साथ समवेत संसद के 
दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद्‌ को उस के 
आह्वान का कारण बतायेगा। 


(२) प्रत्येक सदन की प्रक्तरिय्रा के विनियामक नियमों 
से ऐसे अभिभाषण में निरदिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय 
रखने के लिये, तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता 
देने के लिये, उपबन्ध किया जायेगा । 


८८. भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार 
होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बेठक 
में, तथा संसद्‌ की किसी समिति में, जिस में उस का नाम सदस्य 


के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दुसरे प्रकार से कार्यवाहियों 


में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उस को मत देने 
का हक्‍क न होगा। 


संसद्‌ के पदाधिकारी 


८९. (१) भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद्‌ का 
सभापति होगा । 


(२) राज्य-परिषद्‌ यथासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य 
को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का 
पद रिक्त हो तब तब किसी अन्य सदस्य को अपना उप- 
सभापति चनेंगी । हु 


सदनों को 
सम्बोधन 
करने और 
संदेश मेजने 
का राष्ट्रपति 
का अधिकार. 


संसद्‌ के 
प्रत्येक सत्ता- 
रम्भ में 
राष्ट्रपति का. 
विद्ेष 

अभि भाषण. 


सदनों 
विषयक 
मंत्रियों औड 
महा न्‍्याय- 
वादी कं 
अधिकार... 


राज्य-परिषद 
के सभापति 
और उप-» 
सभापति 


उपसभापति 
की पद- 
रिकक्‍्तता, पद- 
त्याग तथा पद 
से हटाया 
जाना, 


उपसभापति 
या अन्य 
व्यक्ति की, 
सभापति-पद 
के क॒र्तंब्यों के 
पालन करने 
की अथवा 
सभापति के 
रूप में कार्ये 
करने की, 
कक्ति. 
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५०, राज्ब-पारषद के उपसभापति के रूप में पद धारण करने 
वाला सदस्य-- 


(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद 
रिवत कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने टरताल्षर सहित छंग द्वारा, 
जो सभापति का सष्वोधित होगा, अपना पद 
त्याग सकेगा; तथा 


(ग) परिपद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित पन्षिद्‌ के संकल्प द्वारा अपने पद से 
हटाया जा सकेगा : 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तव तक 
प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिष्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न 
ददी गई हो ! 


९१- (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी 
कालावधि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कायें कर 
रहा हो अथवा उस के क्ृत्यों का निर्वेहन कर रहा हो, तब उपसभा- 
पति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, राज्य- 
परिषद्‌ का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 
नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा। 


(२) राज्य-परिषद्‌ की किसी बेठक में, सभापति की 
अनुपस्थिति में उपसभापति, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है 
तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित 

| किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहों हूं तो 
ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निर्घारित करे, सभापति के रूप में 
कार्य करेगा । ्ज 
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९२. (१) राज्य-परिषद्‌ की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्र- 
पति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब 
सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का 
कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपपभापति, उपस्थित रहने 
पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९१ के खंड (२) के 
उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बेढठक के सम्बन्ध में लागू 
होंगे जिस में कि वे उस बंठक के सम्बन्ध में लागू होते हें जिस 
से कि ययास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है । 


(२) जब कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई 
संक्रल्प राज्य-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब सभापति को 
परिषद्‌ में बोलने तथा दुसरी प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग 
लेने का अधिकार होगा किन्तु अनुच्छेद १०० में कसी बात 
के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी 
अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हक्‍क न होगा । 


९३. लोक-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो संदस्थों को 
क्रमश: अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य 
को यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेंगी । 


९४ लोक-प्भा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण 
करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना 
पद रिवत कर देगा; 


(ख) किसी समय भी.-अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो 
उणध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य 
अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि 
वह॒ सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा; 
तथा 


जब उस के 
पद से हे ने 
का संकल्प 
विचाराधीन 
हो तब सभा- 
पति या उप- 
सभापति 
पीठासीन न 


होगा. 


लोक-सभा 
का अध्यक्ष 
और 

उपाध्यक्ष . 


अध्यक्ष भौर 
उपाध्यक्ष की 
पद-रिक्‍तता , 
पदत्याग वा 
पद से हटाया 
जाना« 


अध्यक्ष -पद के 
कृतंव्य-पालन 
की, अथवा 
अध्यक्ष के रूप 
में कार्य करने 
की, उपाध्यक्ष 
या अन्य 
व्यक्ति की 
दक्ति, 


जब उस के पद 
से हटाने का 
सकलल्‍प 
विचाराधीन 

हो तब अध्यक्ष 
पा उपाध्यक्ष 
लोक-सभा को 
बैठकों में 
पीठासीन न 
होगा: 
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(ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 
पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा 
सकेगा : 

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी 
गई हो : 

परन्तु यह और भी कि जब कभी लोक-सभा का विघटन 
किया जाये तो विघटन के पश्चात्‌ होने वाले लोक-सभा के 
प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को 
रिक्त न करेगा। 


९५ (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, 
अथवा, यददि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोक-सभा का 
ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, 
उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा । 


(२) लोक-सभा की किसी बेठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में उपाध्यक्ष, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो, ऐसा व्यक्ति, 
जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, 
अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, ऐसा अन्य 
व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में काये 
करेगा । 


९६. (१) लोक-सभा की किसी बेठक में, जब अध्यक्ष को 
अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, 
अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प 
विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न 
होगा तथा अनुच्छेद ९५ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी 
प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे उस बंठक के 
सम्बन्ध में लागू होते हें जिस से कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
अनुपस्थित है 
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(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प लोक- 
सभा में विचाराधीन हो तब उस को लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे 
प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा 
अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, 
अथवा ऐसी ,कायंवाहियों में किसी अन्य विषय पर, प्रथमतः ही मत 
देने का हकक्‍क होगा किन्तु मतसाम्य होने की दशा में न होगा ! 


९७, राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को, 
तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते, 
जैसे क्रमश: संसद्‌ विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस के लिये 
उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि 
द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हूँ, दिये जायेंगे । 


९८, (१) ससद्‌ के प्रत्येक सदन का अपना पृथक्‌ साच/वक 
कर्मचारी-व॒न्द होगा 


परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया , 
जायेगा कि वह संसद्‌ के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों 


के सृजन को रोकती है । 


(२) संसद, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन के साचविक 
कर्मचा री-व॒न्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों 
का, विनियमन कर सकेगी 


(२) खंड (२) के अधीन जब तक संसद्‌ उपबन्ध नहीं करती 
तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष से, या राज्य- 
परिषद्‌ के सभापति से परामर्श कर के लोक-सभा के या राज्य- 
परिषद्‌ के साचविक कमंचारी-वुन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये निथमों को 
बना सकेगा तथा इस प्रक्रार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन 


बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे । , 


सभापति और 
उपसभापति 
तथा अध्यक्ष 
और उपृध्य , 
के वेतन और 
भत्ते. 


संसद्‌ का 
सचिवालय. 


सदस्यों द्वारा 
शपथ, या 
प्रतिज्ञान, 


धदनों में 
मत-दान, 
रिक्‍्तताओं 

के होते हुए 
भी सदनों की 
कार्य करने 
की शक्ति 
तथा गणपूर्ति. 


४८] भारत का संविधान 
भाग ५--संघ--अनु ० ९९-१०० 


कार्य -संचालन 


९९, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान 
ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा उस के लिये 
नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये 
दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस 
पर हस्ताक्षर करेगा । 

१००. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को 
छोड़ कर किसी सदन की किसी बेठक में अथवा सदनों की संयुक्त 
बेठक में सब प्रदनों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति 
अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यतित को छीड़ कर 
उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदरयों के बहुमत से या 
जायगा । 

सभागति या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में बाय करने वाला 
व्यक्तित प्रथमत: मत न देंगा, किन्तु मतसाम्य की अवस्था में उसका 
निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा । 


(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी ससद्‌ के किसी 
सदन को कार्य करने की दवित होंगी, तथा यदि बाद में यह 
पता चले कि कोई व्यदित, जिसे ऐसा करने का हक्‍क न था, 
कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य 
प्रकार से भाग लिया, तो भी संरसद्‌ में की कोई कार्यवाही मान्य 
होगी 


(३) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न 
करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये 
गणपूरति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगी । 


(४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो 
सभापति या अध्यक्ष अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति 
का कतंव्य होगा कि वह या तो र॒ादन को स्थगित कर दे या अधि- 
वेशन को तब तक के लिये निल्म्बित कर दे जब तक कि गण- 
पूति न हो जाये 


भारत का संविधान [४९ 
भाग ५--संघ--अनु ० १०१ 
सदस्यों की अनहंतायें 


१०१. (१) कोई व्यक्त संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य न 
होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ हैं उस के 
एक या दूसरे सदन के स्थान को रिवत करने के लिये संसद्‌ विधि 
द्वारा उपवन्ध बनायेगी । 


(२) कोई व्यक्ति संसद्‌ तथा प्रथम अनसूची के भाग (क) 
या भाग (ख) में उल्लिखित किप्ती राज्य के विधान-मंडल के किसी 
सदन, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यवित संसद्‌ 
तथा ऐसे किसी राग्य के विधाद-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, 
का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के 
पदचात्‌, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित 
हो, संसद में एसे व्यक्ति का रथान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने 
राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहिले ही त्याग 
नदिया हो। 


(३) यदि संसद के क्रिसी सदन का सदस्य-- 


री 


(क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वणित अन्हताओं में 
से किसी का भागी हो जाता हैं; अथवा 


(ख) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग 
कर देता हे, 

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। 


(४) यदि संसद के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की 
कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के विना उस के सब अधिवेशनों से 
अनुपस्वित रहे तो सदन उस के रथान को रिक्त घोषित कर सकेगा : 


परन्तु साठ दिन को उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी 
कालावधि को सम्मिलित न किया जायगा जिस में सदन सत्तावसित 


अपवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा हू ॥ 


स्थानों की: 
रिक्‍तता. 


५०] भारत का संविधान 


भाग ५--संघ--अनु ० १०२-१०३ 


सदस्यता के १०२, (१) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य 
'ख्यि चने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनहेँ होगा-- 
'अनहँताएं , 


(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की 
सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे 
धारण करने वाले का अनहूँ न होना संसद्‌ ने 
विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ 
का पद धारण किय हुए हैं; 


(ख ) यदि वह विक्कृतचित्त हें तथा सक्षम न्यायालय की 
ऐसी घोषणा विद्यमान हें; 
(ग) यदि वह अनुन्मुवत दिवालिया हूं; 


(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं हैँ अथवा किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अजित 
वर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति 
निष्ठा या अनुषवब्रिित को अभिस्वीकार किये हुए हैं; 


(डः) यदि वह संसद-निर्मित किसी विधि के द्वाराया 
अधीन इस प्रकार अनहूँ कर दिया गया हैं । 


(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ [का 
पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नही समझा जायेगा कि 
वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री हैं । 


बलों को १०३, (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद्‌ के किसी 
अनहुंताओं सदन का सदस्य अन॒च्छेद १०२ के खंड (१) में वणित अनहंताओं 
विषयक का भागी हो गया हूं या नहीं तो वह प्रश्नश्वराष्ट्रपति को विनिश्चय 
प्रदनों पर के लिये सोंपा जायेगा तथा उस का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
'विनिश्चयन, 


(२) ऐसे किसी अइन पर विनिश्चय देने से पूर्व 
राष्ट्रपति निर्बाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के 
अनुसार काबे करेगा। 


भारत का संविधान [५१ 
भाग ५--संघ--अनु ० १०४-१०५ 


१०४, यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य के 
रूप में अनुच्छेद ९९ को अपेक्षाओं की पूति करने से पूर्व, अथवा 
यह जानते हुए कि म उस की सदस्यता के लिये अह नहीं हूं 
अथवा अनहं कर दिया गया हूं अथवा संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी 
विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिपिद्ध कर दिया गया 
हूं, बैठता या मतदान करता हें, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, 
जब कि वह इस प्रकार बठता हैँ या मतदान करता हैं पांच 
सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में 
वसूल होगा । 


संसद्‌ और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार 
और उन्म्‌क्तियां 


१०५, (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की 
प्रक्रिय के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन 
रहते हुए संसद्‌ . में वाक-स्वातन्त्य होगा। 


(२) संसद्‌ ने या उस की किसी समिति में कही हुईं 
किसी 'तात अथवा दिये हुए किसी मत के विपय में संसद के किसी 
सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल 
सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद्‌ के किसी सदन के 
प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवंदन, पत्र, मतों या 
कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई 
कार्यवाही चल सकेगी । 


(३) अन्य बातों में संसद्‌ के प्रत्येक सदन की तथा 
प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शवितयां, विशेषाधिकार 
और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जेसी संसद, समय समय पर, विधि 
हारा परिभाषित करें, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित 
नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ 
पर इंग्लिस्तान की पालियामेंट के हाउस आफ कामन्स को तथा 
उस के सदस्यों और समितियों की हैं । 


अनु छ्छेद ९९ 
के अधीन 
दपथ या 
प्रतिज्ञान 
करने 

से पूर्व अथवा 
अढ्टं न होते 
हुए अथवा 
अनहे किये 
जाने पर 
बैठने, और 
मत देने के 
लिये दंड, 


संसद्‌ के 
सदनों की 
तथा उस के 


सदरयों और 
समितियों की 


दधक्तियां, 
विशेषाधि- 
कार आदि. 


सदस्यों के 
बेतन और 
भत्ते, 


विधेयकों के 
प्रःस्थापन 
ओर पारण 
विषयक 
सउपबन्ध . 


५२] भारत का संविधान 
भाग ५--प्ंघ--अनु ० १०५-१०७ 


(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आवार पर संसद के 
किसी सदन अथवा छस की किसी समिति में कौलने का, अथवा 
अन्य प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग छेने का, अधिकार 
हैं उन के सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी 
प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ससद्‌ के सदस्यों के सम्बन्ध 


हक के, 
में लाग्‌ हें 


१०६. संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और 
भत्तों के, जिन्हें संसद, विधि द्वारा, समय समय पर, निर्धारित 
करे, तथा जब तक तद्दविषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं 
बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और ऐसी शवों 
पर, जैसी कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के सदस्यों को 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले छाग थीं, पाने का हक्‍क 
होगा । 

विधान प्रक्रिया 


१०७. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय-विधेयकों के 
विषय मे अनुच्छेद ५०९ और १५७ के उपबन्धी के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक संसद्‌ क॑ किसी सदन में आरम्भ हो 
सकंगा । | 


(२) अनुच्छेद १०८ और १०९ के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक संसद्‌ के सदनों द्वारा तब तक पारित न 
समझा जायेगा अब तक कि, या तो विना संशोधन के या केवल 
ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये 
गये हें, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो । 


३, 


(३) संसद्‌ में लम्बित विधेयक सदनों के सत्तावसान 
के कारण व्यपगत न होगा । 


(४) राज्य-परिषद्‌ में लम्बित विधेयक, जिस को 
लोक-सभा ने पारित नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर 
ठ्यपगत न होगा ; 
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(५) कोई विधेयक्र, जो लोक-सभा में लम्बित हू, अथब 
जो लोक-सभना से पारित हो कर राज्य-प/रषद्‌ में लम्बित हैं, 
अनुच्छेद १०८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सभा के 
विघटन पर व्यपगत हो जायेगा । 


१०८, (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने 
तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पशचात्‌-- 


(क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया 
जाता हूँ ; अथवा 


(ख) विधेयक में किये जाने वार संशोधनों पर दोनों 
सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हें; अथवा 


(ग) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, विना इस को पारित 
किये, दूसरे सदन को छ मास से अधिक बीत चुके हैं, 


ततोो लोक-सभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक 
व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत 
देने के प्रयोजन के लिये संयवत बेठक में अधिवेशित होने के लिये 
आहत करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि वे बैठक में 
हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बेठक में नहीं हँ तो लोक-अधिसूचना 
द्वारा, राष्ट्रपति देगा : 

परन्तु इस खंड में की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू 
ने होगी। 

(२) ऐसी किसी छ मास की कालावधि की संगणमना में, 
जो कि खंड (१) में निदिष्ट है, किसी ऐसी कालावधि को 
सम्मिलित न किया जायेगा जिस में उक्त खंड के उपखंड (ग) में 
निर्दिष्ट सदन सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों 
के लिये स्थगित रहता है । 


(३) सदनों को संयुक्त बेठक में अधिवेशन के लिये 
आहत करने के अभिप्राय को जब राष्ट्रपति खंड (१) के अधीन 
अधिसूचित कर चुका हो, तो कोई सदन विधेयक पर आगे 


किन्ददीं 
अवस्थाओं में 
दोनों सदनों 
की संयुक्त 
बैठक, 
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कार्यवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसूचना की तारीख 
के पहचात्‌ किसी समय सदनों को अधिसूचना में उल्लिखित 
प्रयोजन के लिये संयुक्त बेठक में अधिवेशित होने के लिये 
आहूृत कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार 
अधिवेशित होंगे । ' 


(४) यदि सदनों की संयुक्त बेठक में विधेयक ऐसे 
संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिन को संयुवत बेठक में स्वीकार 
कर लिया गया है, दोनों सदनों क॑ उपस्थित तथा मत देने वाले 
समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है, तो इस संविधान 

प्रयोजनों के लिये वह दोनों सदनों से पारित समझा जायेगा : 


परन्तु संयुक्त बेठक में-- 


(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित हो कर दूसरे 
सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया 
है तथा उस सदन को, जिस में वह आरम्भित हुआ 
था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों 
के सिवाय (यदि कोई हों), जो कि विधेयक के 
पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हें, 
विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न 
किया जायेगा ; 


(ख) यदि विधेयक इंस प्रकार पारित और लौटाया 
जा चुका हैं तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, 
जसे कि ऊपर कथित हैं, तथा ऐसे अन्य 
संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हें जिन 
पर सदनों में सहमति नहीं हुईं है, प्रस्थापित 
किये जायेंगे; 

ओर पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय, कि इस खंड के अधीन कौन | 
से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा। 


(५) सदनों को संयुक्त बंठक में अधिवेशित होने के 
लिये आहृत करने के अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना 
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के पश्चात्‌, यद्यपि लोक-सभा का विघटन बीच में हो चुका 
हैं तो भी, इस अनच्छेद के अधीन संयुक्‍त बैठक हो सकेगी 
तथा उस में विधेयक पारित हो सकेगा । 


१०९. (१) राषए्य-परिषद्‌ में धन-विधेयक पुरःस्थापित न 
किया जायेगौ। 


(२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चात, धन- 
विधेयक, राज्य-परिषद्‌ को, उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया 
जायेगा तथा राज्य-परिषद्‌, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख 
से चौदह दिन की कालावधि के भीतर, विधेयक को अपनी 
सिपारिशों सहित लोक-सभा को लोटा देगी तथा ऐसा होने 
पर लोक-सभा राज्य-परिषद्‌ की सिपारिशों में से सब को या किसी 
को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 


(३) यदि राज्य-परिषद्‌ को सिपारिशों में से किसी 
को लोक-सभा स्वीकार कर लेती हूँ तो धन-विधेयक राज्य- 
परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा 
स्वीकत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा 
जायेगा । 


(४) यदि राज्य-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी 
को भी लोक-सभा स्वीकार नहीं करती हू तो धन-विधेयक, 
राज्य-परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये संशोधनों में से किसी के 
विना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा 
जिस में कि वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था। 


(५) यदि लोक-सभा द्वारा पारित तथा राज्य-परिषद्‌ 
को उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक 
उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लोटाया 
नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह दोनों सदनों 


द्वारा, उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोक-सभा 
ने उस को पारित किया था। 


धन-विधेयकों 
विषयक विश्येष 
प्रक्रिया. 


४न-विधेयकों 
की परिभाषा, 
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११०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधयक 


धन-विधेयक 


समझा. जायेगा यदि उस में निम्नलिखित 


विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले 
उपबन्ध अन्तविष्ट ही हैं, अर्थात्‌-- 


(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, 


बदलना या विनियमन:; 


(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा 


कोई प्रत्यामति देने का, अथवा भारत सरकार 
दारा लिये गये अथवा लिये जा। वाले किन्‍्होीं 
वित्तीय आभ.रों से सम्बद्ध विधिक्रे संशोधन 
कीरने का, विनियमन; 


(ग) भारत को संचित-निधि अथवा आकरिमकता- 


निधि की अभिरला, ऐसो किसी निधिमें धन 
डालना अथवा उस में से धन निकालना ; 


(घ) भारत को सचित निधि में से धन का विनिय!ग; 


(ठः 
जी 


है 


) किसी व्यय को भारत को संचित नतित्रि पर 


भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी 
व्यय को राशि को बढ़ाना; 


(च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक- 


लेखे के मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे घन 
की अभिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ 
या राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्ष ग; अथवा 


(&) उपखेंड (क) से (च) ठंक में उत्लिखित विषयों 


पें से किसी का आनृषंसिक कोई विषय । 


(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धघन-विधेयक्र न समझा 
जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा 
अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के 
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लिय फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध 
करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, 
उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता हैं। 

(३) यदि यह प्रइन उठता हैँ कि कोई विधेयक धन-विधेयक 
हैं या नहीं तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिर्चय 
अन्तिम होगा ; 


< सिप बी 
० वो च्नि ज 
( ४) अनच्छद ४७०९५ के अधोन जब धन-वर्यक राज्य- 
जज आज ही आल मत आग 8 की हा बने 
(02 ॥ क धक. ६ कक शत |; हि प्‌ रु ध्छ ८ किलक श्रा तक कत (० | हि न्न रद च + का #७ कर 73 
0 बुआ 3 0 आल कल 0 ले 0 0 आह ० 
झ नी 


खेका घस-वित्सयया पर छोक सवा के अफदा वे, असवाक्षर सा: 
प्र्यक बन-ावाउयसक पर छाक सवा क अ ऊउञ्ष के हसताधद्षर स ह्ति 
यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह घन-विधेयक है ! 


१११९, जब संसद के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर 
दिया गया हो तब बह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा 
तथा रा'टपति शोषिद बारगा कि वह विशेशक पर या तो 
अनूमति दता है या भनगति रोक लेता है : 


परन्तु राण्ट्रात अनुमति के लिये अपने समक्ष विधवक रखे 
जाने के पहचात यथाशीत्र उस विवेयक को, यदि वह धन-विधेयक 
नहीं हैं तो, सदनों को सं -- के साथ लौटा सकेगा कि वें 
उस विधेयक पर अथवा उस के किसी उल्लिखित उपबन्धों पर 
पुर्नावनचार करें तथा विशेषत. किन्‍्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः- 
स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने 
संदेश में सिपारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा 
दिया गया हो तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनविचार करेंगे 
तथा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः 
पारित हो जाता हैँ तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति: के लिये 
रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति न रोकेगा । 


विधेयकों पर 
अनुमति, 
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वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 


वाधिक- ११२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद के दोनों 
वित्त- सदनों के समक्ष राष्ट्रति भारत सरकार की उस वर्ष के लिये 
विवरण. प्रावककलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखनायेगा जिसे 


इस संविधान के इस भाग में “वापिक-वित्त -विवरण नाम से 
निदिष्ट " किया गया है ! 


(२) वापषिक-वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय की प्राक्कलनों 
! < “ली 


(क) जो, व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि 
पर भारित व्यय के रूप में वणित ह उस की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित राशियां; तथा 


(ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य 
प्रस्थापित व्यय की प्॒ति के लिये अपेक्षित राशियाँ, 


पृथक पृथक्‌ दिखाई जायेंगी तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले 
व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा । 


(३) निम्नवर्ती व्यय भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय होगा-- 


(क) राष्ट्रपति को उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद 
से सम्बद्ध अन्य व्यय ; 


(ख) राज्य-परिषद के सभापति ओर उपसभापति तथा 


लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के व्रेतन 
और भत्ते; 


(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व भारत सरकार पर 
हैं, जिन के अन्तगंत व्याज, निक्षेप-निधि-भार और 
मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण-सेवा और 
ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं ; 
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(ध) (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को, या 
के बारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और 
निवेत्ति वेतन ; 

(२) फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के 

बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन ; 


(३) जो उच्चन्यायालय भारत राज्यदक्षेत्र में के अन्तर्गत 
किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करता हूँ अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रांत में के अन्त- 
' गेत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करता था उस के न्यायाधीशों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन; 


(ड) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, या के बारे 
में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निक्षत्ति-वेतन; 


(च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, 
आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित 
कोई राशियां; 


(छ) इस संविधान द्वारा, अथवा संसद से विधि द्वारा, इस 
अ्रकार भारत घोयित किया गया कोई अन्य व्यय । 


११३. (१) भारत की संचित निधि पर भारित 'ब्यय से 
सम्बद्ध प्राककलनें संसद में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, 
किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा 
कि वह संसद्‌ के किसी सदन में उन प्राक्कलनां में से |किसी 
पर चर्चा को रोकती हैं। 


(२) उक्त प्राक्कलनों म॑ से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हें 
वे लोक-सभा के समक्ष अनुदानों को मांगों के रूप में रखी जायेंगी 
तथा लोक-सभा को दहाक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार 


संसद में 
प्रावकलनों के 
विथय में 
प्रक्रिया, 


विनियोग- 
विधेयक, 


अनुपूरक, 
अपर या 
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या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित राज्षि 
को कम कर के, स्वीकार करे। 


(३) राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना किसी भो अनुदान की 
मांग न की जायेगी । 


११४. (१) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान 
किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र भारत की संचित निधि में से-- 


(क) लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की; 
तथा 

(ख) भारत की सचित निधि पर भारित, किन्तु संसद के 
समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुईं राणि से 
किसी भी अवस्था में अनधिक, व्यय को, 


पूति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक 
प्र:स्थापित किया जायेगा ' 


(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेर- 
फार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा 
भारत की संखित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार 
करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक 
पर, संसद्‌ के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायगा तंथा कोई 
संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य हें या नहीं इस बारे में 
पीठासीन व्यक्ति क! विनिश्चय अन्तिम होगा। 

(३) अनुच्छेद ११५ और ११६ के उयवन्धों के अधोन रहते 
हुए, भारत को संचित निधि में से इस. अनुच्छेद के उपबन्धों के 
अनुसार पारित वित्रि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने 
के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा । 


११५. (१) यदि--- 


(क) अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी 
विधि द्वारा किसी «िशेष सेवा पर चाल वित्तीय वर्ष 
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के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई 
राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त 
पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वाषिक- 
वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई 
सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चाल 
वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हैं; 
अथवा 


(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा 
और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गईं राशि 
से अधिक कोई घन व्यय हो गया है, 


तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों संदनों के समक्ष उस 
व्यय की प्रावकलित को गई राशि को दिखाने वाला दूसरा 
विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के 
लिये मांग उपस्थित करायेगा । 


(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध 
में, तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी 
मांग केबारे में, अनुदान की पति के लिये धनों का विनियोग 
प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विवि के सम्बन्ध 
में भी, अनच्छेद ११२, ११३ और ११४ के उयवन्ध बसे ही प्रभात्री 
होंगे जैसे कि वे वापिक-वित्त-विवरण तथा उस में वणित व्यय 
अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि 
में से ऐसे किसी व्यय या मांग से सम्बन्धित अनुदान की 
पूति के लिये घनों का विनियोग प्राधिकुत करने के लिये बनाई 
आने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हूँ 

११६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उयबन्धों में किसी बात 
के होते हुए भी लोक-सभा को-- 


(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राककलित 
व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान 
के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद ११३ 


लेख्।नुदान, 
प्र त्ययान्‌ दान: 
भौर अपवा'. 
दानुदान, 


वित्त - 


'सियें विद्येष 
उपबन्ध . 
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में विहित श्रक्रिया कौध्पूति के लम्बित रहने तक, 
तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनच्छेद ११४ के 
उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित 
रहने तक, पेशगी देने की; 


(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता य+ अनिश्चित 
रूप के कारण मांग वंसे व्योरे के साथ वर्णित 
नहीं की जा सकती जंसा कि वाधिक-वित्त- 
विवरण में साधारणतया दिया जाता है तब 
भारत के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की 
पूति के लिये अनुदान करने की; 


(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चाल सेवा का जो अनुदान 
भाग न हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की, 


दक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये 
गये हें उन के लिये भारत क्री संचित निधि में से धन निकालना 
विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद को होगी । 


(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी 
अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि 
के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११३ और ११४ के उपबन्ध वसे ही प्रभावी 
होंगे जैसे कि वे वाषिक-वित्त-विवरण में वणित किसी व्यय 
के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित 
निधि में से ऐसे व्यय की पूति के लिये धनों का विनियोग 
प्राधिक्त करने के लिये बनाई जाने वाडी विधि के सम्बन्ध 


में प्रभावी हें । 


११७. (१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) 
तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध 
करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिपारिश के विना 
प्र:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध 
करने वाला विधेयक राज्य-परिषद में पर:स्थापित न किया जायेगा : 
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परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिये उपबन्ध 
बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के 
अधीन किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी। 


(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के 
लिये उपबन्ध करने वारा केवल इस कारण से न समझा जायेगा 
कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अन- 
ज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों 
की, अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण 
से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय 
प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, 
बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है । 


(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन 
में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा 
वह्‌ विधेयक संसद्‌ के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न 
किया जायेगा जब तक कि एंसे विधेयक पर विचार करने के 
लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिपारिश न की हो। 


साधारणतया प्रक्रिया 


११८. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए संसद्‌ का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य- 
संचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा । 


(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत 
डोमीनियन के विधान-मंडल के बारे में जो प्रक्रिया के 
नियम और स्थायी आदेश प्रवत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनकलनों 
के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोक- 
सभा का अध्यक्ष करे, संसद के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे । 


(३) राज्य-परिषद्‌ के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष 
से परामर्श करने के पद्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त 


प्रक्रिया 
नियम... 


पंसद्‌ में 
वित्तीय कार्ये 
सम्बन्धी 

५ जिया 4.7 
विधि हारा 
विनियमन., 


पंसद्‌ मैं 
प्रयोग होने 


वाली भाषा. 
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बेठकों सम्बन्धी, तथा उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के 
नियम बना सकेगा । 


(४) दोनों सदनों की संयुक्त बेठक में छोक-सभा का 
अध्यक्ष अथवा उस की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा 
जिस का खंड (३) के अधीन बनाई गई क्रक्रिया के नियमों के 
अनुसार निर्धारण हो । 


११९९. वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने 
के प्रयोजन से संसद, विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से, अथवा 
भारत के संचित निधि में के घन का विनिदोग करने वाले 


था | व 4 पं | | 55३, ।' ॥ 
2 पु | ढ दि जे रे ह धर १8 ५ ४ है" पुत 2 के न कक न 4 ्.। डक का हे रब बन ३ छः है] न षी प्र 
|| । 7 । ६) १9 । ४. कलह ; # . पु ४, 4६४ हे 
न का हल 2 के है है ध् के है] 
7 / 5 क ह. न 0३ 0 । 
| हु . रे 5-2 ५ हो । ' | ॥. 0९३ 4५६ है || । ॥। ई। घी) का । 
[न मर रे ) | 75 ( 
पल या शो 2 वा + ५ ज पा नें न + बन मे हि ण न हद ० [। न हु चर 22 सर 29 
हक रा [ रे | 94 ) ० हः त ए्‌ हि |] है है] है। | हन्ह ० रा ह ( | | “4 || रे तू 5 हि | रे 7. 


अनुच्छद ११८ के खड (१) के अधीन संसंद्‌ के किसी सदन 
हर बनाथे गये नियम से, अथवा उस अन॒च्छेद के खंड (२) 
के अधीन संसद के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी 
आदेय से, असंगल है तो, ऐसा उपवन्ध आधपिभावी होगा । 

9०७. (2) भाग (१७) में किसी दाय के हात ऋण भी, 
किन्तु अनुच्छेद उग्वन्यों के अवीन रहते दुए संसद 
में कार्य हिन्दी मेया अंग्रेजी म किया जायेगा 


हट 


रनन्‍तू यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोक-सभा 
का अध्यक्ष अयवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी 
सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति 
नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने 
की अनुज्ञा दे सकेगा । 


(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि 
की समाप्ति के परचात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानों 
कि “या अंग्रेजी में ” ये शब्द उस में से लप्त कर दिये गये हें । 


भारत का संविधान [६५ , 


॥ भाग ५--संघ--अश्रनु ० १२१-१२३ 


“' १२१, उच्चतमन्यायाठल्य या उच्चन्यायाछलय के किसी 
न्यायाधीश को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की 
प्राथेना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने 
के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त [कोई और चर्चा संसद 
में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कततैंव्य पालन में किये गये 
आचरण के विषय में न होगी । 


१२२. (१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के आधार 
पर संसद्‌ की किसी: कार्यवाही की! मान्यता पर कोई आपत्ति 
न की जायेगी , 


(२) संसद्‌ का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिस में इस 
संविधान के द्वारा या अधीन संसद्‌ में प्रक्रिया को, या कार्य॑- 
संचालन को, विनियमन _करनेण्की, अथवा व्यवस्था रखने की, 
शक्तियां निहित” हें,!"उन शब्तियों के अपने द्वार किये गये 


, प्रयोग के | विषय में किसी न्यायारूय के क्षेत्राधिकार के अधीन 


न हो”'। 


अध्याय ३२,--राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां 


१२३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद के 
दोनों सदन सत्त में हें यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान 
हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने 
वाली परिस्थितियां ; वर्तमान हें तो वह ऐसे अध्यादेशों का 
प्रद्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों । 


(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही , 


बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता हैं, 
किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेद-..0 ' ह 


(क)_ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, 
तथा संसद के पुनः समवेत होने से छ सप्ताह 


संसद में 
चर्चा पर 
निबेन्धन , 


न्यायालय 
संसद की 
कार्यवाहियों 
की जांच न 
करेंगे, 


संसद्‌ के 
विश्लान्ति- 
काल में 
राष्ट्रपति की 
अध्यादेश 


प्रस्यापन- 
दक्ति, 


उच्चतम 
न्यायालय की 
स्थापना और 
गठन 
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की समाप्ति पर, अथवा, यदि उस कालावधि 
की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस के निरनु- 
मोदन के संकल्प पार कर देते हैँ तो, इन में 
से दूसरे संकल्प के पारण होने पर, प्रवर्तन 
में न रहेगा; तथा | 


(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा । 


व्याख्या .--जब संसद्‌ के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः 
समवेत होने के लिये आहुत किये जाते हैं तो इस खंड के 
प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों 
में से पिछली तारीख से की जायेगी। 

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन 
अध्यादेश कोई (ऐसा उपवन्ध करता हैँ जिसे अधिनियमित करने 
के लिये संसद्‌ इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वह 


_ शून्य होगा । 


अध्याय ४.--संघ की न्यायपालिका 
१२४. (१) भारत का एक उच्चतमन्यायालय होगा जो 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा, जब तक संसद्‌ विधि द्वारा और 
अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनधिक 
न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा । 


(२) उच्चतमन्यायालय के, तथा राज्यों के उच्चन्याया- 
लगों के, ऐसे न्‍्यायाधीयों से परामर्श करके, जिन से कि इस 
प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्र 
पति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम- 
न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह 
न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पेंसठ 
वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले : 


परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से स्वंदा 
परामर्श किया जायेगा : 


भारत का संविधान [६७ 
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परन्तु यह और भी कि-- 


(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग 
सकेगा; 


(ख) खंड (४) में उपबन्धित रीति से को३ न्याया- 
घीण अपने पद से हटाया जा सकेगा । 
(३) उच्चनमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 
के लिये कोई व्यक्ति तब तक अहँ न होगा जब तक कि वह 
भारत का नागरिक न हो तथा-- 


(क) किसी उच्चन्यायाठलय का अथवा ऐसे दो या 
अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच 
वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो; अथवा 


(खरे) किसी उच्चन्यायालय का, अथवा ऐसे दो या 
अधिक न्याबालयों का, लगातार कम से कम दस 
वर्ष तक अधिवक्‍ता न रह चुका हो; अथवा 


थक 


(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो । 


व्याख्या १.-- इस खण्ड में “उच्चन्यायालय” से वह उच्च- 
न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में 
क्षेत्राधकार का प्रयोग करता है अथवा, इस संविबान के 
प्रारम्भ से पहिले किसी समय भी, प्रयोग करता था । 

व्याख्या २.-- इस खंड के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति 
के अधिववता रहने की कालावधि की संगणना में वह काला- 
वधि भी अन्तर्गत होगी जिस में कि उस व्यक्त ने . अधिवक्ता 
होने के पश्चात्‌ ऐसे न्यायिक पद को जो जिला-न्यायाधीश के 
पद से छोटा नहीं है, धारण किया हो । 


(४) उच्चतमन्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से 
तब तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा 


न्यायाधीषों के 
येतन आवबि. 


६८] भारत का संविधान 
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असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की 
समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान 
करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, 
समांथत समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन 
द्वारा उसी सत्त्‌ में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया 
हो । 


(५) खंड (८४) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने 
की, तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमथता के अनुसंवान 
तथा सिद्ध करने की, प्रक्रिया का संसद्‌ विधि द्वारा विनियमन 
कर सकेगी । 


(६) उच्चतमन्यायालग के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त 
प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने से ,पूर्व, राष्ट्रपति ,के, 
अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति- के, समक्ष 


£ तृतोय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिप्रे दिये हुए | प्रपत्र के 


अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस [पर हस्ताक्षर 
करेगा । 


(७) कोई व्यक्ति, जो उच्चतमन्यायारूय के न्यायाधीश ' के 
रूप में पद धारण कर चुका है, भारत राज्प-क्षेत्र के भीतर किसी 


इन्‍्यायालक में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कायें 


न करेगा । 


१२५. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे 
वेतन दिये जायेंगे जेसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें। 


(२) प्रत्येक न्‍्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का, 
तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधि- 
कारों का, जैसे कि संत्तदू-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन 
समय समय पर निर्वारित किये जायें, तथा जब तक इस प्रकार 
निर्धारित न हों, तब तक ऐसे विशेबयाधिकारों, भतों और अधि- 


भारत का संविधान [६९ 
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कारों का, जेसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें, हक्‍क 
होगा ; 


परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों में और न 
भत्तों में और न अनपस्थिति-छट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस के 
अधिकारों में उस की नियुक्तित के पश्चात्‌ उस को अलाभकारी 
कोई परिवर्तन किया जायेगा । 


१२६, जब भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा कार्यकारी 
जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अपने पद सिपति की 
के कर्तेव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य नियुक्ति, 
न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 


नियुक्त करे, उस पद के कतेव्यों का पालन करेगा । 


१२७. (१) यदि किसी समय उच्चतमन्यायालय के सत्त को तदर्थ 
करन या चाल रखने के लिये उस न्यायालय के न्यायाधीशों की की निय॒क्ति 
गणपूर्ति प्राप्य नहो ठो राष्ट्रपति की पूर्व सग्मति से तथा सम्बद्ध ह 
उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामश कर के भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चन्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश 
से, जो उच्चतमन्यायारूय के न्यायाधीश नियक्त होने के लिये 
यथारीति अहँ हैँ तथा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधिपति 
नामोहिष्ट करे, न्यायालय की बंठकों में इतनी कालावधि के लिये, 
जितनी आवश्यक हो, तदर्थ-न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने 
के लिये लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा। 


(२) इस प्रकार नामोहिष्ट न्यायाधीश का कतेव्य होगा कि 
अपने पद के अन्य कतंव्यों पर पूववर्तिता देकर उच्चतमन्यायालूय 
की बेठकों में, उस समय, तथा उस कालावधि के लिये, जिस के 
लिये उस की उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, तथा जब वह . 
इस प्रकार उपस्थित हो तब उस को उच्चतमन्यायालय के न्याया- 

' धीश के, सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे 
( तथा वह उक्त न्यायाधीश के कतंव्यों का निबंहन करेगा । 


सेवानिवृत्त 
न्यायाधीशों 
की उच्चतम- 
न्यायालयों की 
बैठकों में 
उपस्थिति, 


उच्चतमन्या- 
यालय अभि- 
लेख न्याया- 
लय होगा, 


उच्चतमन्या- 
बालय का 
स्थान, 


उच्चतमन्य'- 
यालय का 
प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिका र, 
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१२८, (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत 
का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति 
से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालय के, या फेडरलन्यायालय 
के, न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में 
न्यायाधीश के रूप में बेठने और काये करने की प्रार्थना कर सकेगा, 
तथा इस प्रकार प्रा्थित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बेठने और 
कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीय के सब क्षेत्राधिकार, 
शक्तियों और विद्यषाधिकारों का. हकक्‍क होगा किन्तु वह अन्यथा उस 
न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा : 

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश 
के रूप में बंठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस 
अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली 
न समझी जायेगी । 

१२९, उच्चतमन्यायाऊय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे 
अपने अवमान के लिये दंड देने की शवित के सहित ऐसे न्‍्यायारूय 
की सब शक्तियां होंगी । ु 

३०. उच्चतमन्यायालय दिल्‍ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या 
स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे, बेठेगा । 

१३१. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए-- 

(क) भारत सरकार तथा एक या अभिक राज्यों के बीच 
के; अथवा 
(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों 
तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के 
बीच के ; अथवा 
(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के, 
किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई 
प्रशन॒ अन्तग्रेस्द हें (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस 
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पर किसी वध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहां 
तक, अन्य न्यायालप्रों का अपवर्जंन कर के उच्चतमन्यायालय का 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा : 


परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा 
जिस में :-- 


(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई 
राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी 
संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-वंध, सनद या अन्य 
तत्सम लिखत के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
पहिले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ 
के पवचात्‌ प्रबर्तन में है या रख ली गई है, किसी 
उपबन्ध से पैदा हुआ है । | 


(२) कोई राज्य एक पक्ष हैं, यदि वह विवाद किसी ऐसी 
संध्रि, करार, प्रसंविदा, वचन-वंध, सनद या अन्य 
तत्सम लिखत के, जो उपवन्ध करती है कि वेसा 
क्षेत्राधकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, 
किसी उपबन्ध से पेदा हुआ है । 


१३२. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, 
चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दांडिक चाहे अन्य कार्यवाही 
में दिये निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील 
उच्चतमन्यायाठय में हो सकेगी यदि वह उच्चन्यायालय 
प्रमाण्ति कर दे कि उस मामले में इस संविधान के निबंचन 
का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तग्रेरत है । | 


(२) जहां कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना 
अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का 
समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निरवंचन 
का सारवान विधि-प्रशइन अन्‍्तग्रंस्त है तो, वह ऐसे निर्णय, 
आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील के लिये विशेष 
इजाजत दे सकेगा ! 


. किन्‍्हीं मामलों 


७. 


में उच्च- 
न्यायालयों से 


चर 


अपील में 
उच्चतम- 
न्यायालय का 
अपीलीय 
क्षेत्राधिकार, 
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(३) जहां ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी 
गई हो कहां मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रश्न 
के अशुद्ध निर्णय हो जाने के आधार पर, तथा उच्चतम्- 
न्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार परु, उच्चतम- 
न्यायालय में अपील कर सकेगा । 


व्यास्या --इस अनच्छेद के प्रयोजनार्थ “अन्तिम आदेश 
पदावली के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद का विनिश्चयात्मक आदेश 
भी है जो, यदि अपीलार्थों के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस 
मामले के अन्तिम निबटारे के लिये पर्याप्त होगा। 


ठश्च- १३३. (१) भारत राज्यदक्षेत्र में के उच्चन्यायालय को 
ध्यायालयों व्यवहार-कार्यवाही में के किसी निर्णय, क्षाज्ञप्ति या अन्तिम 
का हवस ॥ आदेश की अपील उच्चतमत्यायालय में होगी यदि उच्च- 
षयों केबारे 
कम. लय प्रमाणित करे-- 

की अपीलों म 
0 ब (क) कि विवाद-विषय की राशिया मृल्य प्रथम बार 
स्यायालय का के - > > 

; न्यायालय में बीस हजार रुपये सेया ऐसी 
अपीछीय हे है 


क्षेत्रधकार, अन्य राशि से, जो इस बारे में संसद्‌ से विधि 
द्वारा उल्लिखित को जाये, कम न थी और अपील- 
गत विवाद में भी उस से कम नहीं है; अथवा 


कि निर्णय, आज्नप्ति या अन्तिम आदेश में 
उतनी राशि या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध 
कोई दावा या प्रश्न !प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप | 
में अन्तग्रस्त हैं; अथवा 
(ग) कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील के 


लायक हे | 


तथा, जहां कि अपीलकृत निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश 
; उपखंड| (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्‍न किसी मामले में ; 
विनान्तर4 नीचे के न्यायालय के विनिश्चय क॑। पुष्टि करता है 
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वहां, यदि उच्चन्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि अपील 
में कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तग्रेस्त है। 

(२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी 
खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय में अपील करने 
वाला कोई" पक्ष ऐसी अपील के कारणों में यह कारण भी 
बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वेचन के सारवान विधि-प्रश्न 
का अशुद्ध विनिश्चय - किया गया हें । 


(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी 
उच्चन्यायाछ्य के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति, या 
अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालऊ॒य में न होगी 
जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे । 


१३४, (१) भारत राज्यलक्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, 
किसी दंड-कार्यवाही में दिये हुए निर्णय, अन्तिम आदेश या 
दंडादेश की उच्चतमन्यायालय में अपील होगी यदि-- 


(क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त 
व्यक्ति की विमुवित के आदेश को उलट दिया हैं 
तथा उस को मृत्यु-दंडादेश दिया हं;। अथवा 


(ख) उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से 
किसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास 
मंगा लिया हैं तथा ऐसे परीक्षण में अभियकत 
व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया हैं और मृत्यु- 
दंडादेश दिया हैं; अथवा 


(ग) उच्चन्यायालय प्रमाणित करता हैँ कि मामला 


उच्चतमन्यायालय में अपील किये जाने लायक है : 


परन्तु उपखंड (ग)' के अधीन होने वालो अपील ऐसे उप- 
बन्धों के अधीन रह कर, जो अनुच्छेद १४५ के खंड (१) के 


दंड विषयों में 
उच्चतमन्या- 
यालूय का 
अपीलीय 
क्षेत्राधिकार, 


बतेमान विधि 
के अधीन 
फेडरलन्या- 
यालय का 
क्षेत्राधिकार 
ओऔर शक्तियों 
का उच्चतम- 
न्यायालय 
द्वारा प्रयो- 
क्तव्य होना. 


अपील के लिये 
उच्चतमन्या- 
यालय की 
विशेष इजा- 
जत. 
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अधीन उस लिये बनाये जायें तथा ऐसी शर्तों के अधीन रह कर 
जो उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित या अपेक्षित की जायें, ही 
होगी । 


(२) संसद विधि द्वारा 
# अधीन जी ऐसी विधि में उब्छिणखित की जाये 
लय की भारत साम्कलव में के किसी उड़ 
कार्यताडी में जिये गये किसी दिर्णय, जशिग भादेण अथवा दंडा- 
देश की अल ऊेने और सुनने की और भी शवित दे सकेगी । 


शसी ठार्तों और परिसीमाओं 
उब्वतमन्याया- 


कर 
कललननि लक 


य्रात्य का दंड- 


हट 


4 ञ्‌ 


“2३५ जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब 
तक उच्चतमन्यायालय को भी किसी विपग्र के बारे में जिस पर 
अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपवन्च लाग नहीं होते, क्षेत्राधि- 
कार और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के सम्बन्ध में इस संवि- 
धान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी वर्तमान विधि के अधीन 
क्षेत्रिधिकार और शक्तितियां फेडरलन्यायालय द्वारा प्रयोकक्‍तव्य थीं। 


१३६, (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम- 
न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य-क्षेत्र में के किप्ती न्यायालय 
या न्‍्यायाधिकरण हारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी 
निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिये 
विशेष इजाजत दे सकेगा । 


. (१) संहास्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वाराया 
अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित 
यो: दत्त अकिी/निषंग्रप:निर्वा रंण, दंडादेश या ज़ादेश को खंड (१) 
की (कोई अरे शागुव होगी कु कि .>फ >7 पंप ४ 


भारत का संविधान [७५ 
भाग ५--संघ--अनु ० १३७-१४० 


१३७, संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विध के उपबन्धों के, 
अथवा अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाये गये. किसी नियम के, 
अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालूय को अपने द्वारा सनाये गये 
निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनविछोकन करने का अधिकार 
होगा । 


१३८, (१) संघ-सृची के विषयों में से किसी के बारे में उच्च- 
तमन्यायाऊय को ऐसे और क्षेत्राधिकार और दक्तियां होंगी 
जसे / संसद्‌ विधि द्वारा प्रदान करे । 


(२) यदि संसद्‌ न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और 
शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विषय 
के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा 
दक्तियां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की 
सरकार विद्यप करार द्वारा प्रदान करे । 


१३९, अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से 
भिन्‍न किन्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश या लेख जिन के 
अन्तगंत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा 
और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इन में से किसी 


को, निकालने की शक्ति संसद विधि द्वारा उच्चतमन्यायारूय 


को प्रदान कर सकेगी । 


१४०, ऐसी अनुपूरक शक्तियों को, जो इस संविधान के उप- 
बन्धों में से किसी से असंगत न हों, संसद्‌ विधि द्वारा उच्च- 
तमन्यायालय को प्रदान करने के लिये उपबन्ध कर सकेगी, जेसी 
कि उस न्यायालय को इस संविधान के द्वारा या अधीन प्रदत्त 
क्षेत्रधिकार के अधिक काय॑.साधक रूप से प्रयोग करने के योग्य 
बनाने के लिये आवश्यक या बांछनीय प्रतीत हों! 


निर्णयों या 
आदेशों पर 
उच्चतम- 
न्यायालय 
द्वारा पुनवि- 
लोकन, 


उच्चतम - 
न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार 
की वृद्धि 


कछ लेखों के 
निकालने की 
शक्ति का 
उच्चतम- 
न्यायालय को 
प्रदान, 


उच्चतम न्या- 
यालय की 
सहायक 
शक्तियां, 


उच्चतमन्या- 
यारूय द्वारा 
बोषित विधि 
सब म्यायालयों 
को बन्धन- 
कारी होगी. 


उच्चतमन्या- 
यारूय की आ- 
शप्तियों भौर 
आदेशों का 

प्रदूस कराना 
तथा भ्रकटन 
आदि 

के आदेदा. 


उच्चतम - 
न्यायालय से 
परामदा करने 
की राष्ट्रपति 
की शक्ति, 
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१४१, उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षत्र 
के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी । ' 


१४२. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायारूय 
ऐसी आज्ञप्ति या ऐसा आदेश दे सकेगा जेसा कि उस के समक्ष 
लम्बित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्‍्याय करने के लिये आवश्यक 
हो तथा इस प्रकार दी हुई आज्ञप्ति या आदेश भारत राज्यजक्षेत्र 
में सत्र ऐसी रीति से, जंसी कि संसद्‌ किसी विधि के, द्वार या 
अधीन बिहित करे, तथा, जब तक उस लिये उपबन्ध नहीं किया 
जाता तब तक, ऐसी रीति से, जेसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
विहित करे, प्रवर्तेनीय होगा । 


(२) संसद्‌ द्वारा इस बारे में बनाई हुई किसी विधि के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायारूय को भारत के 
समस्त राज्य-क्षेत्र के बारे में किसी व्यवित को हाजिर कराने के, 
किन्हीं दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा अपने 
किसी अवमान का अनुसंधान कराने या दंड देने के, प्रयोजन के लिये 
कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी । 

१४३, (१) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि 
या तथ्य का कोई एंसा इन उत्पन्न हुआ है, अथवा उस के उत्पन्न 
होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक 
महत्त्व का हैं कि उस पर उच्चतमन्यायालय की राय प्राप्त करना 
इष्टकर है, तो वह उस प्रइन को उस न्यायारूय को विचारार्थ 
सोंप सकेगा तथा वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसी 
कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित 
कर सकेगा । 


(२) राष्ट्रपति, अनुच्छेद १३१ के परन्तुक के खंड (१) में 
किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वणित प्रकार के विवाद 


भारत का संविधान [७७ 
भाग ५--संघ--अनु ० १४३-१४५ 


को उच्चतमन्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा 
उच्चतमन्यायालूय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌ जेसी कि वह उचित 
समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा । 


१४४. भारत राज्य-क्षेत्र के सभी असेनिक और न्यायिक प्राधि- 
कारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में काये करेंगे । 


१४५, (१) संसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपति 
के अनमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के साधारण 
विनियमन के लिये नियम बना सकेगा तथा जिन के अन्‍न्तर्गत-- 


(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे 
में नियम ; 


(ख) अपीलें सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों 
सम्बन्धी अन्य विषयों के. जिन के अन्तर्गत वह 
समय भी है जिस के भीतर अपीलें न्यायालय में 
दाखिल की जानी हें, बारे में नियम ; 


(ग) भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूर्ति 
कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के 
बारे में नियम : 


(घ) अनुच्छेद १३४४ के खंड (१) के उपखंड (ग) के 
अधीन अपीलों के लिये जाने के बारे में नियम ; 


(डः) उस न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निणंय अथवा 
दिय! गया आदेश जिन हार्तों के अधीन रह कर 
पुनविलोकित किया जा सकेगा उन के बारे में, तथा 


असैनिक तथा 
न्यायिक 
प्राधिकारी 
उच्चतम- 
न्यायालय की 
सहायता में 
कार्य करेंगे, 


न्यायालय के 
नियम आदि, 
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ऐसे पनविलोकन के लिये प्रक्रिया के बारे में, 
जिस के अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर 
ऐसे पुनव्रिदोकन के लिये आवेदन-पत्र न्यायारूय 
में दाखिल किये जाने हैं, नियम; 


(च) उस न्यायालरूय में ।किन्‍्हों कार्यवाहियों में के 
और तत्प्रासंगिक खर्चे के बारे में, तथा उसमें 
कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फीसों 
के वारे में, नियम; 

(छ) जामिन की मंजूरी के बारे में नियम; 

ज) कार्यवाहियों के रोकने के बारे में नियम; 

(झ) ऐसी अपील जो उस न्यायालय को तुच्छ या तंग 
करते वालो अथवा विंलग्ब करने के प्रयोजन 
से की हईं प्रतीत शोती है उस के संक्षेपतः निर्धारण 
के लिये उपबन्धन करने वाले नियम; 

(अ) अनुच्छेद ३१७ के खंड (2१) में निरदिप्ट जांचों 
के लिये प्रक्रिया के बारे में नियम; 

भी हें। 

(२) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस 
अनुच्छेद के अधीन बने नियम, उन न्यायाधीणों की न्यूनतम 
संख्या नियत कर सकेगे जो क्सी प्रग्रोजन के लिये बेठगे 
तथा, अकेले न्यायात्रीशों और खंड-न्यायालयों की शक्ति के 
लिये उपबन्ध कर सकेंगे । 

(३) इस संविधान के निबंचन का कोई सारवान विधि- 
प्रन्‍न जिस मामले के अन्तग्रेस्त है उस का विनिश्चय करने के 
प्रयोजत के लिये, अथवा इस संविधान के अनुच्छेद १४३ 
के अधीन सोंपे गये प्रइन सुनने के प्रयोजन के लिये, बैठने वाले 
प्यायावरीजों की न्यूनतम संख्या पांच होगी : 

परन्तु जहां इस अध्याय में के अनुच्छेद १३२ से भिन्न 
उपबन्धों के अधीन अपील सनने वाला न्यायालय पांच न्याया- 
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धीशों से कम से मिल कर बना हैँ तथा अपील सुनने के दौरान 


में उस न्यायालय का समाधान हो जाता हैँ कि अपील में 
संविधान के निर्वेवच का ऐसा सारवान विधि-प्रश्न अन्तग्रेस्त 
है जिस का निर्धारण अपीरू के निबटारे के लिये आवश्यक हैं, 
हां वह न्यप्नायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो 
ऐसे प्रश्न को अन्तग्रंस्त रखने वाले किसी मामले के विनिश्चय 
के लिये इस खंड द्वारा अपेक्षित रूप में गठित किया जाये, 
उत्त की राग्र के लिये सौपेगा तथा राय को प्राप्ति पर उस 
अपील को वेसी राय के अनुसार निबटायेगा। 


(४) उच्चतमन्यायालय कोई निर्णय खुले न्यायालय में 
के सिवाय नहीं सुनायेगा तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन कोई 
प्रतिविदद खुले न्यायालय में ही सुनाई गई राय से अन्यथा 
न दिया जायेगा : 


(५) कोई निर्णय और ऐसी कोई राय उच्चतमन्यायारूय 
द्वारा, मामले की सनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों में के बह 
संख्यक की सहमति से अन्यथा, न दी जायेगी किन्‍्त इस खंड 
की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को 
अपने विमत-निर्णय या राय देने से न रोकेगी । 


१४६ (१) उच्चतमन्यायालयथ के पदाधिकारियों और 
सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्‍्यायाधिपति अथवा 
उस के द्वारा निदेशित उस न्‍्यायारूय का अन्य न्यायाधीश या 
पदाधिकारी करेगा : 


परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेज्ञा कर सकेगा कि 


ऐसी किन्‍्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में छल्छिखित 
हों, किसी ऐेसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्‍्यायाल्‍रूय :में. लगा 


हुआं नहीं हैँ, न्यायालय से संसक्‍्त. किसी. पद. पर, संघ- - 


लोकंसेवा-आयोग 'से पराम॑रें किये विना, नियुक्त ,न क्रिया 
जायेगा ह 


उच्चतम - 
न्यायलय के 


पदाधिकारी 


औरसंबक 


. तथा ब्यय- 


िर्वचन, 
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(२) संसद द्वारा निभित विधि के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों 
की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जंसी कि भारत का मुख्य 
न्यायाधिपति अथवा उस न्यायारलूय का ऐसा अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी, जिसे भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपृति ने उस 
प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों 
द्वारा विहित करे : 


परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, 
जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से 
सम्बद्ध हें, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 


(३) उच्चतमन्यायालय के प्रशासन-व्यय, जिन के अन्तगंत 
उस नन्‍यायारऊय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवत्ति- 
वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा 
उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि 
का भाग होंगी। 


१४७. इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ 
में इस संविधान के निर्ववेन के सारवान विधि-प्रश्न 
के बारे में जो निर्देश हें उन का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि 
मानो उन के अन्तर्गत भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के 
( जिस के अन्तगंत उस अधिनियम को संशोधित या अनुपूरित 
करने बाली कोई अधिनियमिति भी हैं) अथवा उस के अधीन 
बनाये मये किसी परिषदादेश या आदेश के, अथवा भारतीय- 
स्वतंत्रताअधिनियम १९४७ के अथवा उस के अधीन बनाये 
गये किसी आदेश के, निर्वंचन के सारवान विधि-प्रश्न के 
निर्देश भी हैं । 


भारत का संविक्षान [८१ 
भाग ५--संघ--अनु ० १४८ 
अध्याय ५--भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 


१४८. (१) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा 
जिस को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा 
नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति और 
उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से 
उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता हैं। 


(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक 
नियक्‍त किया जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा 
उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में 
इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान 
करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेंगा। 


(३) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की 
शर्त ऐसी होंगी जैसी कि संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे 
तथा जब तक संसद्‌ इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसी 
होंगी जेसी कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं: 


परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न 
उस की अनुपस्थिति-छुट्टी, निवृत्ति वेतन या निवृत्ति-वयस्‌ सम्बन्धी 
अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात्‌ उस को अलाभकारी 
कोई परिवततंन किया जायेगा । 


(४) अपने पद पर न रह जाने के पदचात नियंत्रक- 


महालेखापरीक्षक भारत सरकार. के अथवा किसी राज्य की 
सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा। 


(५) इस संविधान के तथा संसदू-निर्मित किसी विधि 


के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और 


लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा 
नियंत्रक-महालेखापरीक्ष क की प्रशासनीय सक्तियां ऐसी होंगी 
जेसी कि. निमंत्रकमहालखापरीक्षक से परामरों करने के पदकात 
राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे। 


भारत का 
नियंत्रक-महा- 
लेखापरीक्षक. 


नियंत्रक-महा- 
लेखापरीक्षक 
के कतंव्य और 
शवितयां, 


लेखे के विषय 
में निदेश देने 
की नियंत्रक- 
महा लेखा- 
परीक्षक की 
दक्ति, 


लखा-परीक्षा- 
प्रतिवेदन, 
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(६) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासन- 
व्यय, जिन के अन्तर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों को, या क बारे में, देय सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति- 
बेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे । 


४८८, नियंत्रक-महालेंसापरीक्षक संत्र क और राज्यों के 


च्ब्क 


तथा अन्य प्राविकारी या निाय के, छख्ताओं के सम्बन्ध मे 
ऐसे कतंब्यां का पाठन और एसी द्वद्वितवा का प्रयोग करेगा 


ऊसे कि संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित किये 
जायें तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उपबन्ध नहीं 
किया जाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध 
म॑ ऐसे कतंव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग 
करेगा जेसी कि इस सविधान के प्रारम्भ से ठीक वहिले क्रमशः 
भारत डोमीनियन के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत 
के महालेखा-परीक्षक क्रो प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोवतव्य थीं | 


हि 


१५०, संत्र के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में 
रखा जायेगा जेसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक, 
राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे । 


१५१ (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ- 
लंखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति क॑ समक्ष उपस्थित किया 
जायेगा जो उन को संसद्‌ के प्र(येक सदन के समक्ष रखवायेग। : 


(२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के- राज्य के 
लेखा सम्बन्धी ,प्रतिवोदनों को राज्यपाल या राजप्रमख के समक्ष 
उप्रस्थित किया जायेगफ़ःजरे उन को उस. राज्य के विधान-मंडल के 
समक्ष रखवायेगा ' का ५ 3 


भाग ६ 
प्रथम अनुखची के भाग (क) में के राज्य 
अध्याय १.--साधारण 


१५२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस 
भाग में “राज्य” पद का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
में उल्लिखित राज्य है । 


€्‌ 
अध्याय २.--काय पालिका 
राज्यपाल 


१५३, प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा । 


१५४, (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में 
निहित होगी, तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार 
या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा 
करेगा । 


(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से-- 


(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी 
अन्य प्राधिकारी को दिये हें वे कृत्य राज्य-पाल 
को हृरतान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे, 
अथवा 


(ख ) राज्यपाल के अतन्रीनस्थ किसी प्राधिकारी को 
विधि द्वारा कृत्य देने में संसद अथवा राज्य के 
विधवान-मंडल को बावा न होंगी । 


१५५. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर 
-और मुद्रा सहित अधिपन्न द्वारा नियुक्त करेगा । 


१५६, (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण 
करेगा । 


परिभाषा, 


राज्यों के 
राज्यपाल, 


राज्य की 
कार्यपालिका 


शक्ति, 


राज्यपाल की 
नियुक्ति, 


राज्यपाल की 


पदावधि, 


| 


राज्यपाल 
नियुक्त होने 
के लिये 
भहताएं. 


राज्यपाल-पद 
के लिये दछर्तें, 
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(२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । 

(३) इस अनुच्छेद के पूर्वंगामी उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की 
अवधि तक पद वारण करेगा : 

परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्य- 
पाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा। 

१५७, (१) कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का 
पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो 
तथा पेंतीस वर्ष की आय पूरी न कर चुका हो । 


१५८, (१) राज्यपाऊ न तो संसद्‌ के किसी सदन का, 
और न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के विधान- 
मंडल के किसी सदन का, रादस्य होगा तथा यदि संसद के 
किसी संदन का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधान-पंडल के 
किसी सदन का, राहस्थ राज्यपाल नियुक्षत) हो जाये तो यह 
समझा जायेगा कि उस ने उस सदन म॑ अपना स्थान राज्यपाल 
के पद ग्रहण की तारोख से न्कि कर दिया हैं। 


(२) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा । 

(३) राज्यपाल: को, विना किराया दिये. अपने पदावासों 
के उपयोग का हवक होगा तथा उसको उन उपछब्धियों, भत्तों 
और विशेषाधिकारों का, जो संसदू-निामत विधि द्वारा निर्धारित 
किये जायें, तथा जब तक इस बविवय में इस प्रकार उपबन्ध 
नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का, जेसे कि द्वितीय अनुसची में उत्लिखित 
हैं, हक्‍क होगा । 

(४) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद 
को अवधि में घटाये नहीं जायेंगे। द 


भारत का संविधान [८५ 


भाग ६.--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
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१५९, प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के 
कृत्यों का निवेहन करता है,, अपने पद ग्रहण करने से पूर्वे उस राज्य 
के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्‍यायाधिपति के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस 
न्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के, समक्ष निम्न रूप में 
दापथ ! या :प्रतिज्ञा] करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर 
करेगा, अर्थात्‌-- 

ईश्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में श्रद्धापर्वक'-* ( राज्य का नाम ) के राज्य- 
पाल का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों 


84 में, ००० अम॒ुक । ७०० 


का निर्वेहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से । 


संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण 
ओर प्रतिरक्षण करूगा और में****** 
'“ (राज्य का नाम ) की जनता की सेवा और 
कल्याण में निरत रहुंगा।” 


१६०. इस अध्याय में उपबन्ध न की हुई किसी आकस्मिकता 
में राज्य के राज्यपाल के क॒ृत्यों के निवेहन के लिये राष्ट्रपति, 
जेसा उचित समझे, वसा उपबन्ध बना सकेगा। 


१६१. जिस विपय पर किसी राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के 
विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोीष किसी व्यत्रित 
के दंड की क्षमा, प्रविलम्बन, विशग, या परिहार करने 
की, अथवा दंडादेश का निलम्बन, पर्हिर या लघकरण करने 
की, उस राज्य के राज्यणारू को छत्रित होगी। 


राज्यपाल 
हारा शपथ या 
प्रतिज्ञान, 


कछ आकन् 
स्मिकताओं 
में राज्यपाल 
के कृत्यों का 
निवेहन. 


क्षमा आदि 
की तथा कुछ 
अभियोगों 

में दंडादेश के 
निलम्बन, 
परिहार या 
लघृकरण 
करने की 
राज्यपाल की 
दवित, 


राज्य की 
कार्यपालिका 
शवित का 
विस्तार, 


राज्यपाल को 
सहायता भौर 
मंत्रणा देने 
के लिये मंत्रि- 
परिषद्‌. 


८६] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु० १६२-१६३ 

१६२. इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
राज्य की कार्थयपयालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक 
होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान-मंडकू को विधि बनाने 
की शक्ति हैं: 

परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधान-मंडल 
और संसद को विधि बनाने की शक्ति हैं उस में राज्य की 
कोई कार्यपालिका शक्तित इस संविधान द्वारा, अथवा संसद 
निर्मित किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को 
स्पष्टता पूर्वक प्रदत्त शक्ति के अधीन रह कर, और से परिसी- 
मित हो कर, ही होवेगी । 


मंत्रि-परिषद्‌ 


१६३. (१! ) जित यातों में इस संविधान द्ाया या इसके 


अधीन राज्यपाल से यह अपेल्ा की जाती है कि वह अपने 


कृत्यों अथवा उन में से किसी को स्वविवेक से करे उन 
बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन 
करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ 
होगी जिस का प्रधान मुख्य मंत्री होगा। 


(२) यदि कोई प्रश्न उठता हैं कि कोई विषय ऐसा है 
या नहीं कि जिस के सम्बन्ध में, इस संविधान के द्वारा या अधीन 


' राज्यपाल से! अपेक्षित हैँ कि वह स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल 


का स्वविवेक्र से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होगा तथा 
राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की माय्रता पर इस कारण 
से कोई आपत्ति न की जायेगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, 
या नकरना, चाहिये था। 


(३) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और 
यदि दी तो क्‍या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच ते 


। की जायेगी । 


भारत का संविधान [८७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य- - अनु ० १६४-१६५ 


१६४, (१) मुख्य मंत्री को नियुक्ति राज्यपारू करेगा तथा 
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से 
करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण 
करेंगे: « 

परन्त उड़ीसा, विहार और मब्यप्रदश राज्यों में आदिमजातियों 
के कल्याण के लिये भार-मसाथक एक मंत्री होगा जो साथ साथ 


अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का, अथवा 


किसी अन्य कार्य, का भी, भार-साधक हो सकेगा। 


(२) मंत्रि-पन्षिद्‌ राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक 
रूप से उत्तरदायी होगी। 


(३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल 
उस से, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रों 
के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शपर्थ करायेगा। 


(४) कोई मंत्री, जो निरन्तर छ मासों की किसी कालावधि 
तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस कालावधि की 
समाप्ति पर मंत्री न रहेंगा। । 

(५) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जेसे समय 
समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निर्धारित 
करे तथा, जब तक उस राज्य का विधान-मंडर इस प्रकार 
निर्धारित न करे तब तक, ऐसे. होंगे जंसे कि द्वितीय अनुसूची में 
उल्लिखित है । 


राज्य का महाधिवक्‍ता 


१६५- (१) उच्चन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की 
अहता रखने वाले व्यक्त को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य 
का महाधिवक्‍कता नियुक्त -करेगा । 


(२) महाधिवकता' का कर्तव्य होगा कि व्र॒ह उस राज्य की 
सरकार की ऐसे विंधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा द॑ तथा ऐसे 


मंत्रियों 
म्बन्धी अन्‍य 
उपबन्ध, 


राज्य का 
महाधिवकक्‍ता, 


राज्य की 
सरकार के 
कार्ये का 
संथारून, 


राज्यपाल को 
जानकारी 
देने आदि 
विषयक मुश्य 
मंत्री के 
कतेग्य, 


<८ | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य-- अनु० १६५-१६७ 


विधि-रूप दूसरे कतंव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे, समय 
समय पर, भेजे या सौंपे तथा उन क्ृत्यों का निवंहन क जो 
उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के 
द्वारा या अधीन दिये गये हों। 


(३) महाधिवक्‍ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण 
करेगा तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा। 


सरकारी कार्य का संचालन 


१६६. (१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका 
कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी। 

(२) राज्यपाल के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और 
उन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया जायेगा 
जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित 
हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता 
पर आपत्ति इस आधा र पर न की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा 
दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है । 


(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये 
जाने के लिये तथा जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं हैं 
जिस के विषय में इस संविधान के द्वारा या अधीन अपेक्षित हैँ कि 
राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहां तक उक्त कार्य के बंटवारे के 
लिये राज्यपाल नियम बनायेगा । 


१६७. प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का-- 


(क) राज्य-कार्यो के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद्‌ के 
समस्त विनिश्वय तथा विधान के लिये प्रस्था- 
पनायें राज्यपाल को पहुंचाने का; 


(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के 
लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धो जिस जानकारों 
को राज्यपाल मंगावे, उस को देने का; तथा 


भारत का संविधान [८९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अबु० १६७-१६९ 


(ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद्‌ ने विचार 
नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर 
परिषद्‌ के सम्मुख विचार के लिये रखने का, 

कतेंव्य होगा । 


अध्याय ३ --राज्य का विधान-मंडल 


साधारण 


१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा 
जो राज्यपाल तथा---- 


(क) पंजाब, पद्चिमी बंगाल, बिहार, मुग्बई, और 
युक्त प्रदेश के राज्यों में दो सदनों से; 


(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, 
मिल कर बनेगा | 


(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन ;हों 
वहां एक विधान-परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात 
होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान-सभा के 
नाम से ज्ञात होगा । 


१६९, (१) अनुच्छद १६८ में किसी बात के होते हुए भी 
संसद्‌ विधि द्वारा किसी विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान- 
परिषद्‌ के उत्सादन के लिये अथवा वेसी परिषद्‌ से रहित राज्य में 
वंसी परिषद्‌ के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी यदि 
(राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की 
समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों की [संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से 
पारित कर दिया हो । 


राज्यों के 
विधान-मंडरों' 
का गठन, 


राज्यों में वि- 
घाने-परिष द्‌ 
का उत्सादत 
या सुजन« 


विधान-सभा!- 


थों की रचना, 


९०] भारत का संविधान 


भाग ६-प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अन्‌ ० १६९-१७० 


(२) खंड (१) में निरदिप्ट किसी विधि में इस संविधान 
के संभोवत के लिये ऐसे उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि 
के उपवन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा 
ऐसे अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुपंगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे 
जिन्हें संसद आवश्यक समझे । 


(३) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ 
के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी 
जायेगी । 


१७०. (१) अनच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अबीन रहते हुए 
प्रत्येक राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनें हुए 
सदस्यों से मिल कर बनेगी । 


0 


(२) किसी राज्य को विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम 
पूवेंगते जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो 
चुके हैँ, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा, तथा 
आसाम के स्वायत्त जिलों को, तया शिलॉंग के नगर-क्षेत्र व कटक 
से मिल कर वने निर्वाचन-क्षेत्र को, छोड़ कर जतसचघ्या के प्रत्येक 
पचहत्तर हजार के लिये एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनपात 
से होगा 


परन्तु किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त 
संस्या किसी अवस्था में पांच सौ से अधिक अथवा साठ से कम 
न होगी। 


(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये 
जाने वाले सदस्यों को संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम 
पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके 
हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात सारे राज्य में स्वेत्र यथा- 
साध्य एक ही होगा । | 


भारत का संविधान (९१ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७०-१७१ 


(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की 
विधान-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-दक्षेत्रों के प्रतिनिधित्व 
का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से 
प्रभावी होने: के लिये पुन: समायोजन किया जायेगा जेसा कि 
संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करें: 

परन्तु ऐसे पुन: समायोजन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व 

पर तब तक कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वतंमान 
विधान-सभा का विघटन न हो जायें । 


१७१ (१) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-परिषद्‌ 
के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के 
सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी : 


परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ 
के सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी । 

(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं 
करे तब तक किसी राज्य की विधान-परिपद्‌ की रचना खंड (३) 
में उपबन्धित रीति से होगी । 


[ (३) किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संख्या का---- 

(क) यथाशकय तृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं , 
जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिका- 
रियों के, जेंसे कि संसद विधि द्वारा उल्लिखित 
करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों 
द्वारा निर्वाचित होगा; 

(ख) यथाशवय द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे 
व्यवितयों से मिल कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों 
द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्यजक्षेत्र में 
के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम ठीन वर्ष 
से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से 


विधान- 
परिषदों की, 
रचना, 


९२] मारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य---अनु ० १७१ 
ऐसी अहंताओं को धारण किये हुए हैं जो संसद्‌- 
निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वसे किसी 
विश्व-विद्यालय के स्नातक की अहुताओं के तुल्य 
विहित की गई हो ; 

(ग) यथाशकक्‍य द्वादशांभ ऐसे व्यक्तियों से मिठकर बन 
निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य 
के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर 
की ऐसी शिक्षा-सस्थाओं नें पढ़ाने के काम में 
कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं जेसी कि 
संसद्‌ निर्मित विधि के द्वारा या अधोन विहिंत 
की जायें ; 

"घ) यथाशकक्‍य तृतीयांश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों 
द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो 
सभा के सदस्य नहीं हैं ; 


(3) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से नाम-निर्देशित 
होंगे जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में 
उपबन्धि | 


(४) खंड (३) के उपखंड, (क), (ख) और (ग) के 
अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-दक्षेत्रों में 
चुने जायेंगे, जेसे कि संसद-निरमित किसी विधि के अधीन या द्वारा 
विहित किये जायें तथा उक्त उपखंडों के, और उपखंड (घ) के, 
अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-प्रतिनिधित्व|पद्धति के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे । 

(५) खंड (३) के उपखंड (5) के अधीन राज्यपाल द्वारा 
नाम-निर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्न प्रकार 
के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, 
अर्थात्‌-- 


- साहित्य विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा 


भारत का संविधान [९३ 


भाग ६--प्रथम अ्रनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य---अनु ० १७२-१७२ 


१७२. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले 
ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये 
नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से 
अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का 
परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा: 


परन्तु उक्‍त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में है, संसद, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा 
सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी 
अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तत का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ 
छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी । 


(२) राज्य की 'विधान-परिषद्‌ का विधघटन न होगा, किन्तु 
उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई संसद्‌ निर्मित 
विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक 
द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शञ्षीघत्र निवृत्त हो 
जायेंगे । 


१७३, कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल में के किसी 
स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के;लिये अहँ न होगा जब 
तक कि-- 


(क) वह भारत का नागरिक न हो; 


(ख) विधान-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस 
वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद्‌ के स्थान 
के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, न 
हो; तथा 


(ग) ऐप्ती अन्य अहँतायें न रखता हो जो कि इस बारे 
में निमित किसी विधि के द्वारा या अधीन 
विहित की जायें । 


राज्यों के 
विधान मंडलों 
की अवधि. 


राज्य के 
विधान-मंडल 
की सदस्यता 
के लिये 


बहता, 


राज्य के 
विधान -मंडल 
के सत्त, 
सत्तावसान 
और विघटन 


सदन या 
सदनों को 
सम्बोधन 
करने और 
संदेश भेजने 
का राज्यपाल 
का भ्रधिकार, 


प्रत्येक सत्ता- 
रम्भ में 
राज्यपाल का 
विशेष अभि- 
भाषण. 


९४] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अ्रनुसूची के भाग (क) के 
राज्य--अनु ० १७४-१७ ६ 


१७४. (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को 
प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूृत किया 
जायेगा तथा उनके एक सत्तृ की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्तु 
की प्रथम बैठक के लिये नियक्त तारीख के बीच 'छ मास का 
अन्तर न होगा । 

(२) खंड (2) के उपबन्त्रों क अवीन रहते 
पाछ, गमय समय पर-- 


हुए राज्य- 


(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा 
स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अविवेशन के 
लिये आहत कर सकेगा ; 


(वर) सदन या सदनों का सत्तावसान कर सकेगा; 
(ग) विधान-सभा का विघटन कर सकेंगा। 


१७५ (१) विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ 
होते की अवस्था में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक 
सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित 
क्र सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की 
अपेक्षा कर सकेगा। 

(२) राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बित 
किसी विधेयक्र विघयक अथवा अन्य विपयक सन्देश उस राज्य 
के विवान-मंडल के रादत अयथवबा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस 
सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो. वह सदन उस 
संदेश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विपय पर यथासुविधा शीक्रता से 
विचार करेगा। 


१७६ (१) प्रत्येक सत्तु के आरम्भ में विधान-सभा को, 
अथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में साथ 
समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा 
आह्वान का कारण विधरान-मंडल को बतायेगा। 


भारत का संविधान [९५ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७६-१७९ 


(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनिया- 
मक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा 
के हेतु समय रखने के लिये तथा सदन के अन्य काये पर 
इस चर्चा को पूव्वंवर्तिता देने के लिये उपबन्ध किया जायेगा । 


१७७. राज्य के प्रत्येक मंत्रो और महाधिवक्‍ता को अधिकार 
होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में 
विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा 
दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान- 
मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप 
में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में 
भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का 
हक्‍क न होगा । 


राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी 
१७८, राज्य को प्रत्येक विधान-सभा यथासम्भव शीघ्र 
अपने दो सदस्यों को क्रमणः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी 
तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिवत हो तत्र तब सभा 


किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेंगी । 
१७९. विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यज्ष के रूप में 


पद धारण करने वाला सदस्य--- 


(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद 


रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह 
सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा 
यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग 
सकेगा; 'तथा 

(ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 

पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा : 


सदनों 
विषयक 
मंत्रियों और 
महाधिवक्‍ता 
के अधिकार. 


विधान-सभा 
का अध्यक्ष 
प्रौर उपाध्यक्ष , 


अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष की 
पदरिक्तता, 
पदत्याग तथा 
पद से हटाया 
जाना, 


अध्यक्ष-पद के 
कर्तेब्य-पालन 
की अथवा 
अध्यक्ष के रूप 
में कार्य करने 
की, उपाध्यक्ष 
या अन्य 
ब्यक्ति की 
शक्ति, 


जब उसके पद 
से हटाने का 
संकल्प विचा- 
राधीन हो तब 
अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष सभा 
की बेठकों में 
पीठासीन न 
होगा. 
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९६) भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम भ्रनुसची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७९-१८१ 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब 
तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के 
प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम॥ चोदह दिन 
की सचना न दे दी गई हो 


परन्तु यह और भी कि जब कभो विधान-सभा का विघटन 
किया जाये तो विघटन के पद्चात होने वाले विधान-सभा 
के प्रथम अधिवेशन के (ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को | 
रिक्त न करेगा । 


१८०. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उपाध्यक्ष 
अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा 
का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त 
करे, उस पद फे कतंव्यों का पालन करेगा । 


(२) विधान-सभा की किसी बेंठक से अध्यक्ष की अनुप- 
स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित हैँ तो, 
ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित 
किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो 
तो, अग्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में 
काय करेग, । 


१८१ (१) विधान-सभा की किसी बेठक में, जब अध्यक्ष 
को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो 
तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का 
कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भौ, 
पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खंड (२) के उपबन्ध 
उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बेठक के सम्बन्ध में लागू होंगे 
जिसमें कि वे उस बंठक के सम्बन्ध में लाग होते हें जिस से 
कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है । 


(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प 
विधान-सभा; में विचाराधीन ;हो तब उसको] सभा में बोलने 


भारत का संविधान [९७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य- 
| अनु० १८१-१८३ 

तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधि- 

कार होगाह तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी, 

ऐसे संकल्प, पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय 


पर प्रथमत: ही मत देने का हक्‍क होगा किन्तु मत साम्य होने ' 


की दशा में न होगा । 


१८२. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्‌, जहां ऐसी परिषद्‌ 
हो, यथासम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना सभा- 
पति और उपसभापति चुनेंगी तथा जब जब सभापति॥ या उप- 
सभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद्‌ किसी अन्य सदस्य 
को यथास्थिति सभापति या उपसभापति, चुनेगी । 


१८३. विधान-परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में पद 
धारण,करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद 
रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह 
सदस्य सभापति हैं तथा सभापति को सम्बोधित 
होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद 
त्याग सकेग।; तथा 


(ग) परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 
पारित परिषद्‌ के संकल्प द्वारा अपने पद से 
हटाया जा सकेगा : 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न 
दें दी गई हो । 


विधान-परिषद्‌ 
के सभापति 
और उपसभा- 
पति, 


सभापति और 
उपसभापति 
की पद- 
रिक्तता, 


पदत्याग तथा 
पद से हटाया 


जाना, 


उपसभापति 
या अन्य 
व्यक्ति की 
सभापति-पद 
के कर्तव्यों के 
पालन करने 
की अथवा 
सभापति के 
रूप में कार्य 
करने को 
दक्ति, 


जब उस के पद 
पे हटाने का 
संकल्प विचा- 
राधीन हो तब 
सभापति या 
उपसभापति 
पीठासीन न 
होगा. 


अध्यक्ष और 


उपाध्यक्ष तथा 
सभापति और 


उपसभापति 


९८] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथ म अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 
अनु ० १८४-१८६ 

१८४, (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उप- 
सभापति अथवा, यदि उपसभापति का भी पद रिक्‍त हो ठो, 
विधान-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के 
लिये नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा । 

(२) विधान-परिषद्‌ की किसी बेठक से सभापति की 
अनपस्थिति में उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित 
हैँ तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों स 
निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि एसा कोई व्यक्ति उपस्थित 
नहीं हैँ तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निर्धारित करे, 
सभापति के रूप में कार्य करेगा । 

१८५, (१) विधान-परिषद्‌ की किसी बेठक में, जब 
सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो 
तब सभापति, अथवा जब उपसभावषति को अपने पद से हटाने 
का कोई संकल्प विचाराबीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर 
भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छंद १८४ के खंड (२) 
के उपबन्ध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बंठक के सम्बन्ध में लागू 
होंगे जिसमें कि वे उस बंठक के सम्बन्ध में लाग होते हैं जिस से 
कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं । 


(२) जब कि सभाषति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प 
विधान-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब उस को परिषद में बोलने 
तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का 
अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए 


« भी, ऐसे संकल्प पर अथवा एसी कार्यवाहियों में क्विसी अन्य 


विषय पर प्रथमत: ही मत देने का हक्‍क होगा किन्तु मत साम्य 
को दा में न होगा । 


१८६. विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तथा 
विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन 
ओर भत्ते, जेंसे क्रमशः राज्य का विधान-मंडल विधि 
द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकारः 


भारत का संविधान [९९ 


भाग ६ --प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १८६-१८८ 


न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची 
में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे । 


१८७, (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
प्रत्येक सदन का पृथक्‌ साचविक क्मंचारी-वृन्द होगा : 


परन्तु विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के 
बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया 
जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिये 
सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है । 


(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, 
तथा निय॒क्‍त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर 
सकेगा । 


(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान- 
मंडल उपवन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान- 
सभा के अध्यक्ष से, या विधान-परिषद्‌ के सभापति से, परामण 
कर के सभा या परिषद्‌ के साचविक कमंचारी-व॒न्द में भर्ती 
के, तथा नियक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के 
लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त 
खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह 
'कर ही प्रभावी होंगे । द 


कार्य-संचालन 


१८८. राज्य को विधान-सभा अथवा विधान-परिषद्‌ का 
प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के 
अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय 
अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, 
पथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। 


के वेतन और 
भें, 


राज्य के 
विधान-मंडल 
का सचिवा- 
लय, 


सदस्यों द्वार। 
दापथ या प्रति५ 
ज्ञान, 


सदनों में मत. 
दान, रिक्‍्त- 
ताश्रों के होते 
हुए भी सदनों 
की कार्य करन 
की शक्ति तथा 
गणपूर्ति, 


थानों की 
रिक्‍्तता', 


१००] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १८९-१९० 

१८९. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था 
को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की 
किसी बँंठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष ग्रा सभापति 
या उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, 
उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया 
जायेगा । । 

अध्यक्ष अथवा सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति प्रथमत: मत न देगा, पर मत साम्य की अवस्था में 
उसका निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा । 


(२) सदस्यता में कोई रिकतता होने परभी राज्य के 
विधान-मंडल के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगो, 


तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा 


करने का हक्‍क न था, कार्यंवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने 
मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के 
विधान-मंडल में की कार्यवाही मान्य होगी । 

(३) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा 
उपबन्धित न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक 
सदन का अधिवंशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य 
अथवा सदन के समरत सदस्यों को सम्पूर्ण संख्या का दशांश, 
इस में से जो भी अधिक हो, होगी । 


(४) यदि राज्य को विधान-सभा अथवा विधान-परिषद्‌ 
के अधिवेशन में किसी समय गणपूति न रहें तो अध्यक्ष या 
सभापति अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कतेद्य 
होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को 
तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूरति न हो 
जाये । 

सदस्यों की अनहेंताएं 


१९०.(( १) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों 
का सदस्य, न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित 


भारत का संविधान [१०१६ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९० 


हुआ हैं उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के 
लिये उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा। 


(२) कोई व्यक्ति प्रथम अनुसची में उल्लिखित दो 
या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि 
कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का 
सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्‌, 
जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, 
ऐसे सब राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त 
हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में 
के विधान-मंडलों के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो । 


(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
सदस्य--- 


(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वाणित अनहँताओं 
में से किसी का भागी हो जाता हें; अथवा 


(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का 
त्याग कर देता हैं, 


तो सा होने पर उसका स्थान रिक्‍त हो जायेगा । 


(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना 
उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहें तो सदन उस क स्थान 
को रिक्त घोषित कर सकंगा : 


परन्तु साठ दिन को उक्त कालावधि की संगणना में किसी 
ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन 
सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित 
रहा है। 


१५७२ | आरत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अत के १२ १४१९२ 
धदस्यता १९१, (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या 
का मनहूँ- विधान-परिषद्‌ का सदस्य चुनें जाने के लिये तथा सदस्य होने के 
मे लिये अनहें होगा-- 


(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची 
में उल्लिखित किसी राज्य को सरकार के अधीन, 
ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाल 
का अनह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने 
विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य छाभ 
का पद धारण किये हुए है ; 

(ख) यदि वह विक्वतचित्त हैं तथा सक्षम य्यायालय की 
ऐसी घोषणा त्रिद्यमान ह ; 

(ग) यदि वह अनुन्मवत (देवालिया है ; 

' (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा स 
अजित कर च॒का है, अथवा किसी विदेशी 
राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को 
अभिस्वीकार किये हुए हे ; 

(डः) यदि वह संराद निर्मित किसी विधि के द्वारा या 
अधीन इस प्रकार अनह कर दिया गया है । 


(२) 83% अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत 
सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य को 
सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल 
इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य 
का मंत्री हे । 

भ्दस्यों की १९२ (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के 
अनहुँताओं विधान-मंडल का सदस्य अनुच्छद १९१ के खंड (१) में वणित 
विषयक प्रश्नों अनहंताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल 
पर विनि- को विनिश्वचय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय 
७ अन्तिम होगा । 


भारत का संत्रिधान [१०३ 


भाग ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० १९२-१९४ 


(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल 
निवाचिन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार 
कार्य करेगा । द 


१९३ यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद्‌ में 
कोई व्यवित सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की 
पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि में उस की सदस्यता 
के लिये अहं नहीं हूं अथवा अनहूँ कर दिया गया हूं अथवा संसद 
द्वारा या राज्य क॑ विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हुं 
ब्रठता था मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, 
जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करणा है, 
पांच सौ रुपये क दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण 
के रूप में वसूल होगा। 


राज्य के विधान-मंडलों और उन के सदस्यों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्म॒क्तियां 


१९४. (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा विवान-मंडल 
की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के 
अधीन रहते हुए प्रत्येक. राज्य के विधान-मंडल में वाक्‌- 
स्वातन्त्रय होगा । 


(२) राज्य के विधान-मंडल में या उस की किसी 
समिति में कही हुई किसो बात अथवा दिये हुए किसी 
मत के विषय में विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध 
किसी न्‍्यायाऊूय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न 
किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के 
प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों 
या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की 
हई कार्थवाही चल सकेगी । 


अनु न्छेद १८८ 
के अधीन 
दपथ या 
प्रतिज्ञान करन 
से पूर्व (अथवा 
अहेँ न होते 
६ुए अथवा 
अनहेँ किये 
जाने पर बै: नें 
ओर मत देने 
के लिये दण्ड, 


विधान-मंडलों 
के सदनों की 
तथा उन के 
सदस्यों और 
समितियों को 
शक्तियां, 
विशेषाधिका र 
आदि, 


सदस्यों के 
बेतन और 


है. 


भ्त्त, 


विधेयकों क॑ 
पुरःस्थापन 
और पारण 
विषयक 
उपब्न्ध, 


१०४] भारत का संविधान 


भाग ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य -- 


अनु ० १९४-१९६ 


(३) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक 
सदन की, ऐसे विधान-मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और ' 
समितियों की, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, 
जेसी वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित 
करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं 
तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर 
इंग्लिस्तान को पालियामेंट के हाउस आफ कॉमन्स की तथा 
उस के सदस्यों और समितियों की हैं। 


(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर 
राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन अथवा उस की किसी 
समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उस की काय- 
वाहियों में भाग लेने का, अधिकार हैँ उनके सम्बन्ध में खंड 
(१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार राग होंगे 
जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्थों के सम्बन्ध 
में लागू हैं। 


१९५. राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ 
के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें उस 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर 
निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषक उपबन्ध इस 
प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भत्तों 
के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जेसी कि इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के 
सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक्‍क होगा । 


विधान प्रक्रिया 


१९६. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्त-विधेयकों के 
विषय में अनुच्छेद १९८ और २०७ के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए, कोई विधेयक, विधान-परिषद्‌ वाले, राज्य के विधान- 
मंडल के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा । 


भारत का संविधान [१०५ 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९६-१९७ 


(२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक, विधान-परिषद्‌ वाले, राज्य के 
विधान-मंडल करे सदनों| द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा 
जब तक कि या [तो विना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों 
के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वी कृत कर लिये गये हैं 
दोनों सदनों द्वारा वह स्वी कृत न कर लिया गया हो। 


(३) किसी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित- विधेयक 
उस के सदन या सदोओऋं के सत्तावसान के कारण व्यपगत 
न होगा। 


(४) किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ में लम्बित-विधेयक, 
जिस को विधान-सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के 
विघटन पर व्यपगत न होगा । 


(५) कोई विधयक जो किसी राज्य की विधान-स भा में 
लम्बित है, अथवा, जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान- 
परिपद्‌ में लम्बित है, .विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत 
हो जायेगा । 


१९७. . (१) यदि विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान- धन-विधेयकों 
सभा द्वारा कसी विधेयक के पारित हो जाने तथा विधान- से अन्य विधे- 


परिषद्‌ को पहुंचाये जाने के पश्चात,--- यकों के बारे 
5 मं विधान- 
(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिय) जाता परिषद की 
हैं; अथवा । शक्तियों का 
निबेन्धन, 


(ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 
उस से विधेयक पारित हुए विना तीन मास से 
अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा 


(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित 
होता है जिन से सभा सहमत नहीं होती, 


धन-विधयकों 
विषयक विशेष 
प्रक्रिया, 


१०६] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 


अनु ० १९७-१९८ 


तो विधान-सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन 
करने वाले नियमों के अधीन रह कर, उसी या किसी 
आगे आने वाले सत्तु में ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित, या बिना, यदि 
कोई हों, जो विधान-परिषद्‌ ने किये हैं, सुझाये हैं या स्व्रीकार 
किये हूँ, पुत: पारित कर सकेगी तथा तब इस प्रकार पारित 
विधेयक को विधान-परिषद्‌ को पहुंचा सकेगी । 


(२) यदि विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दो- 
बारा पारित हो जाने तथा विधान-परिषद्‌ को पहुंचाये जाने 
के परचात्‌-- 


(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्थीकार कर दिया जात। 
है; अथवा 

(ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, 
उस से विधेयक पारित हुए विना एक मास से 
अधिक समय व्यतीत हो जाता हैं; अथवा 


(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित 
होता हे जिन्हें सभा स्व्रीकार नहीं करतो, 


तो विधेयक राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा उस रूप 
में पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा 
ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो कि विधान-परिषद्‌ 
द्वारा किये या सुझाये गये -हों तथा विधान-सभा ने स्त्रीकार कर 
लिये हों, दूसरी बार पारित किया गया था । 


(३) इस अनुच्छेद की कोई (बात किसी धन-विधेयक को 
लाग नहीं होगी । 


१९८. (१) विवान-परिषद्‌ में धन-विधेयक पृरःस्थापित 
न किया जायेगा । 


भारत का संविधान [१०७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० १९८-१९९ 


(२) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-सभा से पारित 
हो जाने के परचात्‌, धन-विधेयक विधान-परिषद्‌ को, उस की 
सिपारिशों के लिये, पहुंचाया जायेगा तथा विधान-परिषद्‌ विधेयक 
की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर 
विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा को लौटा देगो 
तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों 
में से सब को, या किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 


(३) यदि विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी को 
विधान-सभा स्वीकार कर लेती हैँ तो घन-विधेयक विधान-परिषद्‌ 
द्वारा सिपारिश किये गये तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत 
संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा ॥ 


(४) यदि विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी को 
भी व्धिान-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, विधान- 
परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये किसी संशोधन के बिता, उस रूप 
में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह 
विधान-स भा द्वारा पारित किया गया था। 

(५) यदि विधान-सभा ॥रा पारित तथा विधान-परिषद्‌ 
को उसकी सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विथेयक उक्त 
चोदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया 
नहीं जाता तो :-तत कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों 
द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान-सभा 
न उस को पारित किया था । 


१९९ (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन- 
विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब 
अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तवविष्ट 
हैं, भर्थात्‌--- 


(क) किसी कर का आरोपण. उत्सादन, परिह्षर 
बदलता या वित्तियम : 


ध्न-विधेयकों 
की परिभाषा, 


१०८ | 


भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 


(ग्व) 


(7) 


(च) 


अनु ० १९९ 


राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई 
प्रत्याभृति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये 
गये अथवा लिये जाने वाले किन्‍हीं 
वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने 
का, विनियमन ; 


राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन 
डालना अथवा उस म॑ से धन निकालना; 


राज्य की संचित निधि में से धन का 
विनियोग:; 


किसी व्यय को राज्य की संचित नि पर 
भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय 
की राशि को बढ़ाना ; 


राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक-लेखे 
मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभि- 
रक्षा या निकासी करना; अथवा 


(छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित 


विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई 
विषय । 


(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न 
समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थे-दंडों के आरोपण 
का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की,. या की हुई सेवाओं 
के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता 
हँ अथवा, इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
या निकाय द्वारा स्थानीय प्रथोजनों के छिये किसी कर के 
आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने णा विनियमन का उपबन्ध 


करता है । 


भारत का संविधान [१०९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९९-२०० 

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद्‌ वाले 
'किसी राज्य के विधान-मंडल में प्रःस्थापित कोई विधेयक 
धन-विधेयक हैं या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के 
अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

(४) न्भनुच्छेद १९८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान- 
परिषद्‌ को भेजा जाता हे तथा जब वह अनुच्छेद २०० के अधीन 
अनुमति के लिये राज्य के राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया 
जाता 'हँ तब प्रत्येक धन-विधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष 
के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन- 
विधेयक है । 

२००. जब राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान- 
'परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा 
कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल 
के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राज्यपाल यह घोषित 
करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता हूँ या 
अनूमति रोक लेता हैँ अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराथ्थ 
रक्षित कर लेता है: 

परन्तु राज्यपाल अनुमति के लिये अपन समक्ष विधेयक 
. रखे जाने के पश्चात्‌ यथाशीघत्र उस विधेयक को, यदि वह 
'धन-विधेयक नहीं हे तो, सदन या सदनों को ऐसे संदेश के 
साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर अथवा उस 
के किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर पुनविचार करें तथा 
विशेषतः किन्‍्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः:स्थापन की वांछनीयता 
'पर विचार करें जिन की उस ने अपने संदेश में सिपारिश की 
हो तथा जब विवेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो 

'तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पूनविचार 
करेंगे तथा यदि विधेयक्र सदन या सदनों द्वारा संशोधन 
सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल 
के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता हूँ तो राज्यपाल उस पर 
अनमति न रोकेगा : 


विधेयकों पर 
अनुमति, 


विचा रार्थ 
रक्षित 
विधयक., 


वाषिक- वित्त - 
विवरण , 


११०] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथ म: अनुसूची के. भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २००-२०२ 


परन्तु यह [और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह 
विधि हो गया तो, राज्यपाल की राय में उच्चन्यायालय की 
शक्तियों का एसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिस की 
पू्ि के लिये वह न्यायालय इस सविधान द्वारा' बनाया गया 
है, संकटापन्न हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति 
न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेगा। 


२०१. राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचा रार्थ 
रक्षित कर लिया जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह 
विधेयक पर या तो सम्मति देता हे या सम्मति रोक लेता हैं : 


परन्तु, जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं हे, वहां राष्ट्रपति 
राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथा- 
स्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन को या सदनों को ऐसे 
संदेश सहित, जेसा कि अनुच्छेद २०० के पहिले परनन्‍्तुक में 
वाणित ६, लौटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया 
जाये तब ऐसे संदेश के मिलने की तारीख से छ महीने की 
कालावधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनूसार फिर 
से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संशोधन के सहित या 
विना सदन या सदनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्र 
पति के समक्ष उस के विचार के लिये पुनः उपस्थित किया 
जायेगा । 


वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 


२०२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान- 
मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यवार उस राज्य 
की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण 
रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में “वाषिक-वित्त-विवरण ” 
के नाम से निर्दिष्ट किया गया हैं । 


(२) वार्षिक-वित्त-विवरण उ्यथ के प्राक्कलत में दिये हुए-- 


भारत का संविधान [१११ 


आग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ०२०२ 


(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर 
भारित व्यय के रूप में वणित हैं उस की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित राशियां; तथा 


(ख ), राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य 
प्रस्थापित व्यय की पूति के लिये अपेक्षित राशियां, 


पृथक्‌ पृथक दिखाई जायेंगी, तथा राजस्व-लेखे पर होन वाले 
व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा । 


(३) निम्नवर्ती व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर 
आरित व्यय होगा-- 


(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उस के 
पद से सम्बद्ध अन्य व्यय; 


(ख ) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तथा 
किसी राज्य में विधान-परिषद्‌ होने को अवस्था 
में विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभा- 
पति के भी, वेतन ओर भत्ते; 


(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व राज्य पर हें जिन के 
अन्तगंत व्याज, निश्लेप-निधि-भार, और मोचन 
भार, उधार लेने ओर ऋण-सेवा और ऋणमोचन 
सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हें; 

(घ) किसी उच्चन्यायालूय के न्यायाधीशों के वेतनों 

ह और भत्तों विषयक व्यय ; 

(ड) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के 
निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये 
अपेक्षित कोई राशियां ; 


(च) इस संविधान से या राज्य के विधान-मडल से 
विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया 
कोई अन्य व्यय । 


११२] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० २०३-२०४ 
यो सह २१३. (१) राज्य की संचित निधि पर शारित व्यय से 
में प्राकलनों. सम्बद्ध प्रावकलनें विधान-सभा !में मतदान के लिये न रखी 
के विषय में. जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया. 
प्रक्रिया. जायेगा ल्‍ि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर 
चर्चा को रोकती है। 


(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध 
हें वे विधान-सभा के समक्ष अनुदान-मांग के रूप में रखी ; 
जायेंगी तथा विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को 
स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित 
राशि को कम कर के, स्वीकार करे। 


(३) राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान 
की मांग न की जायेगी। 


' वनियोग- २०४. (१) विधान-सभा: द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन 
विधेयक. अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र राज्य की संचित 
निधि में से--- 


(क) सभा द्वारा इस प्रकार किय अनुदानों की; तथा 


(ख) राज्य को सोचत निधि ,र भारित किन्तु सदन या 
सदनों के समक्ष पहिले रखें गये विवरण में दी हुईं 
राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की, 


पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये. विधेयक 
पुरःस्थापित किया जायेगा । 

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में 
फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य 
की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने 
का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य 
के विधान-मंडल के सदन म या किसी सदन में प्रस्थापित न किया 
जायेगा तथा कोई संशोधन इभप्त खंड के अधीन अप्रवेश्य हैँ या 
नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्वय अन्तिम होगा । 


भारत का संविधान [११३ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अन्‌ू ० २०४-२०५ 
(३) अनच्छेद २०५ और -२०६ के उपबन्धों के अधीन 
र; ते हुए, राज्य की संचित निधि में से, इस अनुच्छेद के 
उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग 
के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई घन निकाला न जायेगा । 
२०५ ( १ ) यदि-- 

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित 
किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चाल 
वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये 
प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के 
लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के 
वाषिक-वित्त-विवरण में अवेक्षित न की गईं किसी 
नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चाल 
वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा 


(व) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सवा 
और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से 
अधिक कोई धन व्यय हो गया है 


तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा 
सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राककलित की गई राशि को 
दिखाने वाला दूसरा विवरण रख्वायगा अथवा यथास्थिति राज्य 
की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये माग उपस्थित 
करायेगा। 


(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में 
तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से 
सर्म्बान्धत अनदान की पति के लिये भनों का विनियोग प्राधिकृत 
करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी 
अनच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपबन्ध वसे ही प्रभावी होंगे, 
जैसे कि वे वाबिक-वित्त-विवरण तथा उंरा में वाणित व्यय अथवा 
अनदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से 
ऐसे किसी व्यय था अथनदान की पूर्ति के लिये धर्नों 


अनुप्रक, 
अपर या 
अ तिरिक्‍्त 
अनुदान. 


११४] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भ्राग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २९०५-२०६ 

का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के 

सम्बन्ध मे प्रभावी हें। 


लेखानुदान, २०६ (१) इस अध्याय के पूवंगामी उपबन्धों में किसी 
प्र्ययानुदान बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान-सभा को-- 

जी अब (क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित 
नुदान 


व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान 
नें; लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में 
विहित प्रक्रिया की पूर्ति ढम्बित रहने तक तथा 
उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों 
के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, 
पेशगी देने की; 


(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के 
कारण मांग ऐसे व्योरे के साथ वाणित नहीं की 
जा सकती जैसा कि वाधषिक-वित्त-विवरण में 
साधारणतया दिया जाता हैं, तब राज्य के 
सम्पत्ति-स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग को पूर्ति 
के लिये अनुदान करने की ; 

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चाल सेवा का जो अनुदान 
भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की, 


शक्ति होगी तथा उक्त अन॒दान जिन प्रयोजनों के लिये किये 
गये हें उन- के लिये राज्ण को संचित निधि में से धन निकालना 
विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान-मंडल 
को होगी । 


(२) खंड (१) के अधीन किये जान वाले किसी अनुदान 
तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के 
सम्बन्ध में अनच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध वसे ही प्रभावी 
होंगे ज॑ंसे कि वे वाषिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे 
में किसी अनदान के करने के तथा राज्य की संचित नधि में 


भारत का संविधान [११५ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 

अनु ० २२०६-२० ८ ! 

ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के 
लये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हें । 

२०७, (१) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) 
तक उपखंडोँ में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध 
करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिपारिश के विनः 
पुर:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने 
वाला विधेयक विधान-परिषद्‌ में पुर:स्थापित न किया जायेगा : 


परन्तु किखो कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध 
बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन 
किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी । 


(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी 
के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा 
कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दंड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञ रतिया 
के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, डाभि- 
याचना का या देने का, उपबन्ध करता हे, अथवा इस कारण से कि 
वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानोय प्रयोजनों 
के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने 
या विनियमन का उपबन्ध करता है। 


(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और 
प्रवतेन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय 
करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी 
सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि 
ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल 
गें सिपारिश न की हो । 


साधारणतया प्रक्रिया 


२०८. (१) इस संविधान के ह्रउपबन्धों / के अधीन रहते 
हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोईबूसदन अपनी प्रक्रिया के 


वित्त - 
विधयकों 
के लिये 


उपबन्ध , 


अक्रिय। के 
व, 


राज्य के 
विधान-मंडल 
में वित्तीय 
फार्य सम्बन्धी 
प्रक्रिया का 
विधि द्वारा 
विनियमन, 


विधान-मंडल 
में प्रयोग 
होने वाली 
भाषा, 


११६] भारत का संविधान 


भाग ६--प्र थम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २०८-२१० 

तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना 

सकेगा । 

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहों बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, 
तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो 
प्रक्रिय के नियम और स्थायो आदेश प्रवत्त थे वे, ऐसे रूपभेदों 
ओर अनुकूलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का 

अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद्‌ का सभापति करें, उस राज्य 
के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे । 

(३) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-सभा के 
अध्यक्ष तथा विधान-परिषद्‌ के सभापति से परामश करने के 
पश्चात्‌ राज्यपाल, उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया 
के नियम बना सकेगा । 

२०९, वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के 
प्रयोजन से किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी 


. वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन 


का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य 
के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य- 
संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक, 
इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि क। कोई उपबन्ध अनुच्छेद २०८ 
के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद 
के खंड (२) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में 
प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, और 
वहां तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा । 


२१०. (१) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी 
किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधोन रहते हुए राज्य 
के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं 
में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा : 


[११७ 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
8 0 १05११ ३ 

परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान- 
परिषद्‌ का सभापति अथवा ऐसे छप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपर्यक्त भाषाओं में से किसी 
में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा 


ख्० 


में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । 


(२) जब तक राज्य का विधान-मंडरू विधि द्वारा अन्यथा 
उपबन्ध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष 
की कालावधि को समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी 
होगा मानो कि “या अग्नेजी में” ये शब्द उस में से लुप्त कर 
दिये गये हैं । 


भारत का संविधान 


२११, उच्चतेमन्यायाठय या किसी उच्चन्यायारूय के 
किसी न्यायाधीश के अपने कतंव्य पालन में किये गये आचरण 
के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी। 


२१२ (१) प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमिता के आधार 
पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर 
कोई आर्पत्ति न की जायेगी । 


(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई पदाधिकारी या 
सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधान-मंडल में 
प्रक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्य- 
वस्था रखने की शक्तियां निहित हें उन शक्तियों के अपने द्वारा 
किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के 
अधीन न होगा । 

अध्याय ४ --रोज्यपांल को वि: नी शक्तिया 

२१३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान- 
सभा, तथा विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों 
सदन, सत्तू में हें यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये 
कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली 
परिस्थितियां वर्तमान हूँ तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रस्यापन कर 
सकेगा जो, उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों : 


विधान-मंडल 
में चर्चों पर 
निर्बन्धन., 


न्यायालय 
विधान-मंडल 
की कार्यवा- 
हियों की 

जांच न करेंगे. 


विधान-मंडल 
के विश्ान्ति- 
काल में राज्य- 
पाल की 
अध्यादेश 
प्रख्यापन- 
शक्ति, 


११८ | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
कि नर 
परन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के विना राज्यपाल कोई ऐसा 
अध्यादेश प्रस्यापित न करेगा यदि-- 
(क) वेस ही उपबन्ध अन्तविष्ट रखने वाले विधेयक को 
विव्रान-मंडल में परःस्थापित किये जाने के लिये 
राष्ट्रपति की पूर्व मंजरी की अपेक्षा होती; अथवा 


(ख ) वेसे ही उपबन्ध अन्तविष्ट रखने वाले विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचा रार्थ रक्षित करना वह आवश्यक 
समझता; अथवा 


(ग) वसे ही उपबन्ध अन्तर्विप्ट रखने वाले राज्य के 
विधान-मंडऊल का अधिनियम इस संविधान के अधीन 
तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के 
विचारार्थ रक्षित रखे जानें पर उसे राष्ट्रपति की 
अनमति प्राप्त न हो च॒की होती । 

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही 
बल ओर प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधा न- 
मंडल के अधिनियम का होता हैं, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश---- 

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथ। जहां राज्य 

में विध्रान-परिषद्‌ हैं वहां दोनों सदनों के समक्ष 
रखा जायेगा तथा विधान-मंडल के पुनः समवेत 
होने से छ सप्ताह को समाप्ति पर, अथवा 
यदि उस कालावधि की समाप्ति से पर्व उस के 
निरनमोदन का संकत्प विधान-सभा से पारित, 
ओऔर- -..द विधान-परिषद्‌ है तो उस से स्वीकृत, 
हो जाता हैँ तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, 
अथवा परिपद्‌ द्वारा संकत्प स्वीकृत होने पर, 
प्रवतेन मे न रहेगा; तथा 


(ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भो लोटा लिया जा 
सकेगा । 


भारत का संविधान [११९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
जन 0१ इज १6 


ब्याख्या.--जब विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल 
के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पनः समवेत होने के लिये आहृत 
किये जाते हैँ तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की 
कालावछि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की 
जायेगी । 


(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छद के अधीन 
अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो विधान-मंडल द्वारा 
अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप 
में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा : 


परन्तु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो सम- 
वर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद्‌ के किसी 
अधिनियम अथवा किसी वतंमान विधि के विरुद्ध हैं, प्रभाव को 
दिखाने वाले इस संविधान के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोई 
अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद 
के अधीन प्रख्यापित किया गया हे, राज्य के विधान-मंडल का 
ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित 
किया गया था तथा उस के द्वारा अनुमत हो चुका है । 


अध्याय ४--राज्यों के उच्चन्यायालय 
२१४. (१)! प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्चन्यायालय होगा । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त 
के सम्बन्ध में[इक्षेत्रा धकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय 
को इस संविधान के प्रयोजन के लिये, तत्स्थानी राज्य के लिये 
होने वाला उच्चन्यायालय समझा जायेगा । 


(३) इसपठअनुच्छेद में निदिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय पर 
इस अध्याय के उपबन्ध लागू होंगे । 


राज्यों के 
लिये उच्च- 
न्यायालूय« 


उच्चन्याया- 
लय अभिलेख- 
न्यायालय 
होंग. 
उच्चन्याया- 
लयों का गठन. 


उच्चन्यायालय 
के न्यायाधीश 
४ी नियुक्ति 

'.था उस के 
५८ की दर्ते, 


१२० ] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१५-२१७ 


२९५. प्रत्येक उच्चन्यायाठछय अभिलेव-न्यायालय होगा तथा 
उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित एसे 
न्यायालय की सब दाक्तियां होंगी । 


२१६. प्रत्येक उच्चन्पांयालय मुख्य न्‍्यायाधिपति तथा ऐसे 
अन्य न्यायात्रीजों से मिल कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय सनय 
पर नियकता करना आवश्यक समझे : 


परन्तु इस प्रकार निपक्‍त न्यायाधीश उस अधिकतम। संख्या 
से अधिक न होंगे जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर, उस न्यायालय 
के सम्बन्ध में आदेश द्वारा नियत करे। 


२१७: (१) भारत के मह्य न्यायावियति से उस राज्य के 
राज्यपाल से तथा, मुख्य न्यायाधिपति को छोड़ कर अन्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्याया- 
विपति से परामर्श कर के रास्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा 
सहित अधिपत्र द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियूकत करेगा तथा वह न्यायात्रीश तब तक पद धारण करेग। 


जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले : 


प्रर जु ब््डन्ड्ड 


(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग 
सकेगा; 


(ख) उच्चतमन्यायालूय के न्‍्यायाबीश के हटाने के हेतु 
इस संविधान के अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में 
उपबन्धित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से 
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा: 


(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे 
उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये 
जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्य- 


भारत का संविप्वन [१२१ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१७ 


ह क्षत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित 
किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा । 


२) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में. नियुक्ति 
के लिये कोई व्यक्ति तब तक अहूँ न होगा जब तक कि वह भारत 
का नागरिक न हो, तथा-- 


(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक 
पद धारण न कर चुका हो; अथवा 


(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के 
उच्चन्यायालऊ॒य का अथवा ऐसे दो या अधिक 
न्यायालयों का लगातार कम से कम दम वर्ष तक 
अधिवक्ता न रह चुका हो । | 


व्याख्या,---इस खंड के प्रयोजनों के लिये--- 


(क) किसी उच्चन्यायाछलय के अधिवक्ता रहने की 
कालावधि की संगणना के अन्तगंत वह कोई काला- 
वधि भी होगी जिस में किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता 
होने के पश्चात्‌ न्यायिक पद धारण किया हो; 


(ख ) उस कालावधि की संगणना के अन्‍्तर्गेत, जिस में कि 
कोई व्यक्ति भारत राज्य-क्षेत्र में न्यायिक पद 
धारण कर चुका है अथवा किसी उच्चन्यायालय 
का अधिवक्ता रह चुका है इस संविधान के प्रारम्भ 
से पूर्व की वह कोई कालावधि भी होगी जिस में 
उस ने किसी क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ से 
पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम १९३५ में परिभाषित 
भारत में समाविष्ट था, यथास्थिति न्यायिक पद 
धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी 
उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो । 


उच्चतम- 
ग्यायालय 
सम्बन्धी कुछ 
उपवन्धों का 
उच्चन्यायालय 
को लागू हाना. 
उच्च नया या - 
लयों के न्‍्या- 
पाधीशों द्वारा 
शपथया प्रति: 
ज्ञान, 


न्यायाधीशों 
द्वारा न्‍्याया- 
लयों में अथवा 
किसी प्राधि- 
कारी के समक्ष 
विधि-वृत्ति 
करने का प्रति- 
षेध, 
न्यायाधीशों 

क॑ वेतन 
द्त्यादि. 


१२२] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१८८२२१ 


२१८- अनच्छेद १२४ के खंड (४) और (५) के उपबन्ध, 
जहां जहां उन में उच्चतमन्यायालय के निर्देश हैँ वहां वहां उच्चु 
न्यायालय के निर्देश रख कर, उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में वसे ही 
लाग्‌ होंगे जैसे कि वे उच्चतमन्यायालय के सम्बन्ध में लागू हें । 


२१९. किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायात्रीश होने'ः 
के लिये नियकत प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पत्र उस 
राज्य के राज्यपाल के, अथवा उस के द्वारा उस लिये नियक्त किसी: 
व्यक्ति के, समक्ष ततीय अनसची में इस प्रयोजन के लिय दिये. 
हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर 
हस्ताक्ष र करेगा । 


२२०. कोई व्यक्ति, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधोण का 
पद इस संविधान के प्रारम्भ के बाद धारण कर चका हैं, भारत; 
राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के? 

” समक्ष वकालत या कार्य न करेगा । 


२२१ (१) प्रत्येक उच्चन्याया लुय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन 
दिये जायेंगे जेसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं । 

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथः 
अनुपस्थिति-छट्टो के और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों 
का, ज॑से कि संसद-निर्मित विश्रि के द्वारा या अधीन समय समय 
पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों 
तब तक ऐसे भत्तों ओर अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में 
उल्लिबित हें, टक्‍क होगा : 

परन्तु किप्ती न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उस की अनु- 
पस्थिति-छट्टी या निवत्ति -वेतन विषयक उस के अधिकारों में 
उस को नियक्ति के पश्चात्‌ उस को अलाभकारी कोई परिवत॑न किया 
जायेगा । 


भारत का संविधान (१२३ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
जी छह एल्करज 5 

२२२ (१) राष्ट्रपति भारत के म्र॒य न्‍्यायाधिपति से परामर्श 
कर के भारत राज्य-क्षेत्र में के एक उच्चन्यायालय से किसो दूसरे 
उच्चन्यायालय को किसी न्यायात्रीश का स्थानान्तरण कर सकेगा । 

(२) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार स्थानान्तरित किया 
जाये तव उस कालावधि में, जिस में कि वह दूसरे न्यायालय में 
न्यायाधीश के रूप में सेवा कच्ता है, उस को अपने वेतन के अति- 
रिक्त, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जंधा संसद, 'विधि द्वारा 
निर्धारित करे तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाये 
तब ठक ऐसे प्रतिकरत्मक भत्त के, जंसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
नियत करे, पाने का हक्‍क होगा । 

२२३ (१) जब किसी उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति 
का पद रिएल हो अथवा जब मण्य न्यायाद्रिपति, अनपस्थिति या 
अन्य कारण से अपने पट के कर्तव्यों के पारछुन करने में असमर्थ 
हो तब व्यायारूय के अन्य ग्यायाधीशों में से एसा एक, जिसे राष्ट्र- 
पति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का 
पालन करेग) । 

२२४ इस अध्याय में किसो बात के होते हुए भी, किसी राज्य के 
उच्चन्यायालय का मुस्य न्‍्यायाविप्ति किसी समय भी, राष्ट्रपति 
की पूर्व भम्मति से, किसी व्यदित से, जो उस न्यायालय के या 
किसी अन्य रूच्चन्यायाछ्य के न्यायाधीश का पद धारण 
क्र चुका है, उस राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप 
में बेठने और कारये करने को प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार 
ग्राथित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार येठते और कार्य कर: के 
काल में, ऐसे भत्तों का, जेसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, 
नथा उस न्यायालरूय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकारों, शक्तियों 
और विशेषाधिकारों का, हवक होगा, किन्तु वह अन्यथा उस न्याया- 
लय का ग्यायाधीश न समझा जायेगा : 

परन्तु जब तक पूव्ववित कोई व्यक्ति उस न्यायारूय के न्या- 
याधीश के रूप में बठने तथा कार्य करने की सम्मति न दे तब 
तक हस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने को अपेक्षा 
करने वालो न समझी जायेगी । 


एक उच्चन्या« 
यारूय से दूसर 
को किसी 
न्यायाधीश का 
स्थानान्तरण, 


कायका री 
मख्य न्याया- 
धिपति की 
नियुक्ति, 


सेवा-निवृत्त 
न्यायाधीशों 
की उच्च- 
न्यायालयों 
की बेठकों 
उपस्थिति, 


बतेमान उच्च- 
न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार 


क्‌छ लेखों 

की निकालने 
के लिये उच्च- 
न्यायालयों 
की शक्ति 


१२४ | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२५-२२६ 

२२५. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा 
इस सविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार 
पर समुचित विधान-मंडऊर द्वारा बनाई हुई किसी विधि के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वतंमान उच्चन्यायालयः 
का क्षेत्राधिकार तथा उस मे प्रशासित विधि, तथा उस न्यायारूय 
में न्‍्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उस के न्यायाधीशों की अपनी 
अपनी शक्तियां, जिन के अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने 
की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और 
उस के सदस्थों के अकेले या खंड-न्यायालयों में बैठने के विनियमन 
करने की शक्ति भी हे, वसी ही रहेंगी, ज॑सी इस संविधान के प्र।रम्भ 
से ठीक पहिले थीं : 

परन्तु राजस्व सम्बन्धी, अथवा उस के संगृहीत करने में 
आदेशित अथवा किये हुए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में 
उच्चन्यायालयों में से किसी के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, 
जिस किसी निबेन्चन के अथीन इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले था, वह निर्बन्धन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर 
आगे लाग न होगा । 

२२६ (१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए 
भी प्रत्येक उच्चन्यायालय को, उन क्षेत्रों में सवंत्र जिन के सम्बन्ध 
में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान 
के भाग (३). द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित 
कराने के लिये. तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य- 
क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित 
मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख 
जिन के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषंध, अधिकार- 
पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हें अथवा उन में 
से किसी को निकालने की शक्ति होगी । 

(२) खंड (१) द्वारा उच्चन्यायाछय को प्रदत्त शक्ति से 
इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतम- 
न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा । 


भारत का संविधान [१२५ 


भाग ६--प्रथम अनुसूचों के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२७-२२८ 


२२७. (2१) प्रत्येक्र उच्चन्यायालय उन राज्यजद्षेत्रों में सर्वत्र, 
जिन के सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्याया- 
लयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा । 

(२) पू्वंगामी उपबन्ध की व्यापकता पर विना प्रतिकूल 
प्रभाव हुए उच्चन्यायालय-- 

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकंगा; 

(ख) ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणली और कार्यवाहियों 
के विनियमन के हेतु साधारण नियम बना और 
निकाल सकंगा तथा प्रपत्रों की विहित कर 
सकेगा ; तथा 

(ग) किप्हीं ऐसे ध्यायाल्यों के पदाधिकारियों द्वारा 
रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं 
के प्रपत्रों को विहित कर सकेगा । 

(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिणियां भी स्थिर कर 
सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरीफ को तथा समस्त लिपिकों को 
और पदाधिकारियों को तथा इन में वृत्ति करने वाले न्याय- 
वबादियों, अधिवक्ताओं और वकीलों को मिल सकेंगी : 


परन्तु खंड (२) या खंड (३) के अधीन बनाये १ कोई नियम 
अथवा विहित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीभूत कोई सारिणी किसी 
तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों से असंगत न होगी, तथा इन 
के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 


(४) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्चन्यायालय को 
सदस्त्र बलों सम्बन्धी किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित 
किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां 
देने वाली न समझी जायेगी । 


२२८. यदि उच्चन्यायालयं का समाधान हो जाये कि उस के 
अधीन न्यायालय में लम्बित किसी मामले में इस संविधान 
के निवंचन का कोई सारवान . विधि-प्रशन अन्‍न्तग्नंस्त हें जिस का 


सब नन्‍्याया- 
लयों के 
अधीक्षण की 
उच्चन्याया- 
लय की 
दव्ति, 


विशेष मामलों” 
का उच्च-- 
न्यायालय को 


उच्च न्याया - 
लयों के पदा- 
धिकारी और 
सेवक और 
व्यय, 


१२६] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२८-२२५९ 

निर्वारित होना मामले को निवटाने के लिये आवश्यक हैं तो वह 

उस मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा--- 


(क) या तो मामले को स्वयं निब्रटा सकेगा; या 


(ख) उक्त विधि-प्रश्न का निर्धारण कर सकेगा तथा ऐंसे 
प्रघन पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस 
मामले को उस न्यायालय को, जिस से मामला 
इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा तथा 
उस के प्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय 
का अनुसरण करते हुए उस मामले को निबटाने 
के लिये आगे कार्यवाही करेगा । 

२२९. (१) उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों 
की नियुवितयां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा 
निदिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी 
करेगा : 

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस में न्यायालय का मुख्य 
स्थान है, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्‍हीं 
अवस्थाओं में, जेसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे 
व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में छगा हुआ नहीं है, 
न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोकसेवा-आयोग 
से परामर्श किये त्रिना नियवत न किया जायेगा । 


(२) राज्य के विधान-मंडल द्वारा निमित विधि के उप- 
बन्धों के अधीन रहते हुए उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और 
सेवकों की सेवा की छार्तें ऐसी होंगी जेसी कि उस न्यायालय का 
मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्‍्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये 
नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे : 


परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां 
तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध 


भारत का संविधान [१२७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० २२९-२३१ 

हैं, उस राज्य के राज्यपाल के जिस में उच्चन्यायालय का मुख्य 

स्थान है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 

(३) ,उच्चन्यायालय के प्रशासनीय व्यय जिन के अन्तर्गत 
उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले सब देतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन 
भी हूं, राज्य को संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्याया- 
लय द्वाया ली गईं फीसे और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी । 


२३०. संसद विधि द्वारा-- 
(क) किसी उच्च्न्यायाल्य के क्षेत्राधिकार का विस्तार, 
ज्सि राज्य में उस का मस्य स्थान हैं, उस से 
भिन्‍न प्रथम अनुसची में उल्लिखित किसी राज्य 
में, अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी 

क्षेत्र में; अथवा 
(ख) क्सी उच्चम्यायाल्य के क्षेत्र्धिकार का अपवर्जन, 
जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान है, उस से 
भिन्‍न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य से, 
अथवा उस के भोतर न होने वाले किसी क्षेत्र से, 

कर सकंगी । 

२३१ जहां कोई उच्चन्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, 
जिस में उस का मुख्य स्थान हे, कसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रा- 
धिकार का प्रयोग करता हैँ, वहां इस संविधान की किसी 
बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि बह-- 


(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिस में उस न्याया- 
लय का मुख्य स्थान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, 
निर्बन्धन या उत्सादन की शवित प्रदान करती हैं; 

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में 

उल्लिखित राज्य के विधान-मंडलू को, जिस में 
ऐसा कोई क्षेत्र अवस्थित है, उस क्षेत्राधिकार के 
उत्सादन की शक्ति प्रदान करती हूँ; अथवा 


उच्चन्याया - 
ल्यों के क्षेत्रा - 
घधिकार का 
विस्तार और 
अपवर्जन, 


राज्य के 
बाहर क्षेत्रा- 
धिका र प्राप्त 
किसी राज्य 
के उच्चन्या - 
यालय के 
क्षेत्राधिकार 
के बारे में, 
राज्यों के 
विधान-मंडलों 
को विधि 
बनाने की 


१२८ | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० २३१-२३२ 


शक्तियों पर (ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये, तद्बिषयक विधि बनान की 

'निर्बन्धन, गक्ति रखने वाले विधान-मंडल को, उस न्याया- 
लय को उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विषयक, 
खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, ऐसी विधियां 
पारित करने से रोकती हैं, जेसी कि वह, यदि 
उस न्यायालय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र में 
होता तो, पारित करने के लिये सक्षम होता । 


#नर्वचनत, २३२ जहां कोई उच्चन्यायालय प्रथम अनुसूची में 
उल्लिखित एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, अथवा किसी 
राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहाँ--- 


(क) इस अध्याय में उच्चन्यायालय के न्यायाबीशों के 
सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हें उन 
से अभिप्रेत उस राज्य के राज्यपाल से होगा 
जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान हें; 


(ख ) अधीन न्यायालय के लिये नियमों, प्रपत्रों और 
सारिणियों के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति 
जो निर्देश हे वह उन का उस राज्य के, जिस 
में अधीन न्यायालय अवस्थित है, राज्यपाल या 
राजप्रमुख द्वारा अनुमोदन के प्रति अथवा 
यदि वह प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग 
(ख) में उल्लिखित किसी राज्य का भाग न 
होने वाले क्षेत्र में अवस्थित हूँ तो राष्ट्रपति 
द्वारा अनुमोदन के प्रति माना जायेग।, तथा 


(ग) राज्य की संचित निधि के प्रति जो निर्देश हें, वे उस 
राज्य की संचित निधि के प्रति माने जायेंगे 
जिस में उस न्यायालूय का मुख्य स्थान हें । 


भारत का संविधान [१२९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ७ एरेरेर कप 


अध्याय ६ --अधीन न्यायालय 


२३३. (१) किसी राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने. जिला-न्याया- 
वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उन की पद-स्थापना ओर धीशों की 
प्दोन्‍नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले नियुक्ति. 

उच्चन्यायालय से परामर्श कर के राज्य का राज्यपाल करेगा ?' ॥४ 


(२) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में 
पहिले से ही नहीं लगा हुआ है, जिला-न्यायाधीश होने के लिये 
केवल तभी पात्र होगा जब कि वह सात से अन्यून वर्षों तक 
अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उस की नियुक्ति के लिये 
उच्चन्यायालय ने सिपारिश की है, 


२३४, जिला-नन्‍्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक सेवा 
न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोकसेवा-आयोग मं. जिला- 


तथा ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों 
उच्चन्यायालय से परामर्श के पश्चात्‌ उस के द्वारा इस लिये बनाये पे के 
गये नियमों के अनुसार की जायेगी। .. भर्ती, 


२३५. जिला-न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को अधीन न्या-] 
धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यवितयों की॥ गोल्यों पर 
पद-स्थापना, पदोन्‍नति और उन को छुट्टी देने के सहित जिला- ५५०७: 
न्यायालयों तथा उन के अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्च- 
न्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात 
का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि मानो वह ऐसे किसी व्यक्ति 
से उस अपील के अधिकार को छीनती हैं जो कि उस की सेवा 
की हातों का विनियमन करनें वाली विधि के अधीन उसे प्राप्त 
हैं अथवा उच्चन्यायाछलय को अधिकार देती हैँ कि वह |उस की 
सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित छार्तों के अनुसरण से 
अन्यथा उस से व्यवहार करे । । 


१३०] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० २३६-२३७ 


निवंचन. २३६ (१) इस अध्याय में-- 


(क) “जिला-न्यायाधीश” पदावलि के अन्तगेंत नगर- 
व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला- 
न्यायावीश, संयुक्त जिला-न्‍्यायाधीश, सहायक 
जिला-त्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालय का मुख्य 
न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिका री, अपर 
मुख्य प्रेसीडन्सी-दंडाधिकारी, सत्त-न्यायाधीश, 
अपर सत्तुन्यायाधीश और सहायक सत्त्‌- 
न्यायाधीश भी हैं। 


(ख) “न्यायिक सेवा” पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत हूं, 
जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी 
है, जो जिला-न्यायाधीश के पद तथा जिला- 
न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार 
न्यायिक पदों को भरने के लिये उदिष्ट है । 


कुछ प्रकार २३७, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे 
या प्रकारों सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपचन्ध तथा उन के अधीन 
के देंडाधि- बंनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में 
कारियों पर तियत करे, राज्य के किप्री प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के 
मा ज को." चिन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जसे कि 
का अधिसूचना में उल्लिखित हों, वेसे ही लागू होंगे जसे कि वे राज्य 


का. लागू किक! का | 
होना की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यतितयों के सम्बन्ध में लागू होते है । 


भाग ७ 


प्रथम अनुश्चचों के भाग (ख) में के राज्य |": 
२३८ भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) 


में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूपभेदों और 
लुप्तियों केअधीन रह कर बसे ही लागू होंगे जेसे कि वे उस अनुसूची 
के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हें 
अर्थात्‌-- 


(१) “राज्यपाल” पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड 
(ख) में जहां वह दूसरी बार आता हूँ वहां को 
छोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आता 
है, “राजप्रमुव” शब्द रख दिया जायेगा। 


(२) अनुच्छेद १५२ में “भाग (क) शब्द और अक्षर 
के लिये “भाग (ख) शब्द और अक्षर रख 
दिये जायेंगे । 

(३) अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ लुप्त कर दिये 
जायेंगे । 

(४) अनुच्छेद १५८ में-- 

(१) खंड (१) में “नियुक्त होने” शब्दों के लिये 
“होता हे” शब्द रख दिये जायेंगे । 

(२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख 
दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


“४ (३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के ' 


मख्य स्थान में उसका अपना निवासगृह 
न हो, तब विना किराया दिये पदावास 
के उपयोग का हक्‍क होगा तथा उस को 
ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हकक्‍क 
होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या 
विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।” 


(३) खंड (४) में से “और उपलब्धियां” घब्द लुप्त 
कर दिये जायेंग ; 


प्रथम अनु- 
सूची के भाग 
(ख) मेँ 
उल्लिखित 

राज्यों को 
भाग ६ के 
उपबन्धों क। 
लागू होना. 


१३२] भारत का संविधान 


(भोग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख़) में के राज्य-- 
अनु ० २३८ 

(५) अनुच्छेद १५० में “न्यायालूय का प्राप्य अग्नतम 
न्यायाधीश” शब्दों के बाद में “अथवा ऐसी अन्य 
रीति से जैसी कि राष्ट्रपति द्वारा उस बारे में 

"निर्धारित की जाये” शब्द जोड़ दिये जायेंगे । 

(६), अनुच्छेद १६४ में खंड (१) के परन्तुक के स्थान 
में निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा: 

: “परन्तु मध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के 
कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री 
होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों 
और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का 
अथवा किसी अन्य काये का भार-साधक 
भी हो सकेगा। ” 

(७) अनुच्छेद १६८ में खंड (१) के स्थान में निम्न- 

' लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 

“१ प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा 
जो राजप्रमल॒ तथा 
(क) मंसूर,राज्य| में दो सदनों से; 
(ख)॥ अन्य राज्यों में एक सदन से; 
मिल कर बनेगा ।” 

(८) छेद :१८६ में “जो द्वितीय अनसची में उल्लिखित 
[शब्दों] के स्थान में “जो राजप्रमुख 
निर्धारित करे” शब्द रख दिये जायेंगे । 

(९): अनुच्छेद १९५ में “जसे कि इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा 
के सदस्यों के विषय में लाग थे” छाब्दों के 
स्थान में “जसे कि राजप्रमुख निर्धारित करे” शब्द | 
रख दिये जायेंगे । 

(१०) अनुच्छेद २०२ के खंड (३) में -- 

(१) उपखंड;(क) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड 
रख दिया जायेगा, अर्थात 


भारत का संविधान [१३३ 


भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य-- 
अनु ० ररे८ 
“(क ) , राजप्रमुख के भत्ते तथा उस के पद सम्बन्धी 
अन्य व्यय जो राष्ट्रपति साधारण या 
विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे; ” 


( २) उपखंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उप- 
खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ +- 


“(च) तिरझुवांक्र-कोचीन-राज्य के बारे में ५१ 
लाख की राशि जिस का तिरुवांकुर और 
कोचीन के देशी राज्यों के शासकों 
द्वारा तिरुवांक्र और कोचीन संयुक्त- 
राज्य के निर्माण के लिये, इस संवि- 
धान के प्रारम्भ से पहिले की गई 
प्रसंविदा के अधीन प्रति वर्ष देवस्वम्‌ 
निधि को दिया जाना अपेक्षित है; 


(छ ) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल 
से विधि द्वारा इस प्रकार भारित 
घोषित किया गया कोई अन्य व्यय-।” 


(११) अनुच्छेद २०८ में खंड (२) के स्थान में निम्न- 
लिखित खंड रख दिया जायेगा, अथति-- 


“(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध 
में जो, प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश 
प्रवत्त थे अथवा जहां राज्य में विधान-मंडल 
का कोई सदन न था वहां ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
पहिले ऐसे प्रान्त की, जिस को कि उस लिये 
उस राज्य का राजप्रमुख उल्लिखित करे, 
विधान-सभा के बारे में जो प्रक्रिया के नियम 
ओर स्थायी आदश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों 


१३४] . भारत का संविधान 


भाग ७--प्रथ म अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य-- 
अनु० २३८ 
और अनुकूलनों के अधीन रह कर, जिन्हें 
पथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा 
विधान-परिषद्‌ का सभापति करे, उस राज्य 
के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे। 
(१२) अनुच्छेद २१४ के खंड (२) में “प्रान्त शब्द के 
स्थान में “देशी राज्य” दब्द रख दिये जायेंगे। 


(१३) अनुच्छेद २२१ के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद 
रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


“न्यायाधीशों २२१ (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को 
के बेतन ऐसे वेतन दिये जायेंगे जेसे कि राजप्रमुख से 
इत्यादि, 


परामर्श के पदचात्‌ राष्ट्रपति निर्धारित करे। 

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों के, तथा अनुप- 
स्थिति-छुट्री के और निवृत्ति-वेतनों के 
सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जेसे संसद- 
निमित विधि के द्वारा या अधीन समय 
समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक 
इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे 
भत्तों ओर अधिकारों का, जैसे कि राज- 
प्रमुख से परामर्श के परचात्‌ राष्ट्रपति 
निर्धारित करे, हक्‍क होगा : 


परन्तु न तो न्यायाधीश के भत्ते और न उस 

के अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस 
७ अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात्‌ उस 
को अलाभकारी कोई परिव्तेन किया जायेगा।” 


भाग 5८ 


प्रथम अनुश्नची के भाग (ग) में के राज्य 


२३९. (१) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य का 
प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में 
उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा 
नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के 
अथवा पड़ोसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा: 


परन्तु राष्ट्रपति--- 
(क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये विना, तथा 


(ख) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की 
जनता के विचारों को उस रीति से, जिसे राष्ट्र- 
पति अत्यन्त समुचित समझता है, निश्चय पूर्वक 
जाने विना, 

पड़ोसी राज्य को सरकार के द्वारा काय नहीं करेगा। 


(२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों ;के अन्तगेत 
राज्य के भाग के निर्देश भी हैं । 

२४०. (१) प्रथम अनूसची के भाग (ग) में उल्लिखित 
तथा मुख्य आयुक्त या राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के 
लिये संसद्‌ विधि द्वारा-- 

(क) राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्य करने के 
लिये नाम-निर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशत: 
नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय 
को, अथवा 

(ख) मंत्रणा-दाताओं की, या मंत्रियों की, परिषद्‌ को 
या दोनों को ऐसे गठन, शक्तियों तथा कूत्यों 
सहित, जो कि प्रत्येक के बारे में विधि द्वारा 


उल्लिखित को जाये, सृजित कर सकेगी या बनाये - 


रत सकेगी । 


अनुसूची में 
के भाग (ग) 
में के राज्यों 
का प्रशासन. 


स्थानीय 
विधान- 
मंडलों अथवा 
मंत्रणा- 
दाताओं या 
मंत्रियों की 
परिषद्‌ का 
सृजन करना 
या बनाये 
रखना. 


१३२६] भारत का संविधान 


भाग ८--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य-- 
अनु० २४०-२४१ 


(२) खंड (१) में निदिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ 
के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी 
जायेगी चाहे फिर उस में कोई ऐसा उपबन्ध अन्तविष्ट क्‍यों 
न हो, जो इस संविधान का संशोधन करता है, या संशोधन 
करने का प्रभाव रखता है। 


२४१. (१) संसद विधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 
में उल्लिखित किसी राज्य के लिये उच्चन्यायाठऊय गठित कर 
सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य में के किसी न्यायालय को इस 
संविधान के प्रयोजनों में से सब या किसी के लिय उच्चन्यायालय 
घोषित कर सकेगी । 


(२) खंड (१) में निदिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध 
में भाग (६) के अध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदों और 
अपवादों के अधीन रह कर, जंसे कि संसद विधि द्वारा 
उपबन्धित करे, वंसे ही लागू होंगे जेसे कि वे इस संविधान 
के अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के सम्बन्ध 
में लागू होते हें। 


(३) इस संविधान के उपबन्धों के, तथा इस संविधान के 
द्वारा या अधीन समुचित विधान-मंडल को दी गई शक्तियों के 
आधार पर उस विधान-मंडलू द्वारा निर्मित किसी विधि के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्चन्यायातह॒य, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग 
(ग) में उल्लिखित किसी राज्य के या उस के अन्तगंत किसी 
क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था, वह न्यायालय 
ऐसे प्रारम्भ के पदचात्‌ उस राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में 
बसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा । 


(४) इस अनुच्छेद की कोई बात प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) या भाग (ख़) में उल्लिखित किसी राज्य में के किसी 
उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार को उस अनुसूची के भाग (ग) 


भारत का संविधान [१३७ 
भाग ८--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य--- 
अलु० २४१-२४२ 


में उल्लिखित किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के अन्तर्गत 
किसी क्षेत्र पर विस्तृत करने की, या उस से अपवर्जित करने 
की, संसद की ,शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती । 


२४२. (१) जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा 
उपबन्ध नहीं .करती तब तक कोड़गू की विधान-परिषद्‌ का 
गठन, शक्तियां और कृत्य वेसे ही होंगे जेसे कि वे इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले थे । 


(२) कोड़गू्‌ में संगृहीत राजस्व के, तथा कोड़ग के 
सम्बन्ध में व्ययों के, विषय में प्रवन्ध तब तक अपरिवतित रहेंगे 
जब तक कि इस बारे में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अन्य उपबन्ध 


नहीं करता । 


प्रथम अनुसूची 
के भाग (६) 
में उल्तिखित 
राज्य-क्षेत्रों का 
और उस में 
अनुह्लिखित 
राज्य-क्षेत्रों 
का 7्रशातन, 


भाग ६ 


प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य 
राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं 


२४३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी 
राज्य-क्षेत्र का तथा भारत राज्यन्नेत्र में समाविष्ट किन्तु उस 
अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति 
करेगा तथा वह इस वारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह 
उचित समझ, अपने द्वारा नियक्त किये जाने वाले मख्य आयक्त या 
अन्य प्राधिकारों के द्वारा कार्य करेगा। 


(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन 
के लिये विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हआ कोई 
विनियम, संसद-निर्मित क्रिसी विधि का अथवा किसी वर्तमान 
विधि का, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लाग है, निरसन या 
संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर 


उस का उस राज्य-क्षेत्र पर छाग संसद-अधिनियम के जैसा ही बल 


और प्रभाव होगा। 


हि की +३०->०>न 


भाग १० 
अनुसचित ओर आदिमजाति-च्ेत्र 
२४४. (१) आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित 


क्षत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण 
के |लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लाग्‌ होंगे। 


(२) आसाम राज्य में के आदिमजाति:क्षेत्रों के प्रशासन के . 


लिये षष्ठ अनुसची के उपबन्ध छलाग होंगे। 


अनुसूचित 
भझौर आदिम- 
जातिन्क्षेत्रों 
का प्रशासन, 


भाग ११ 
संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 


अध्याय १.--विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का वितरण 


संसद्‌ तथा २४५ (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते | 
राज्यों के हैए संसद्‌ भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग | 
विधाव-मंडछों. के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान-मंडल 


बह भाप उस सम्पूर्ण राज्य के, अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि 
का बना सकेगा। 


विस्तार, 
(२) संसद द्वारा निमित कोई विधि, इस कारण से 
कि उस का राज्यनक्षेत्रातीत प्रवतन होगा, अमान्य नहीं | 
! समझी जायेगी । 
संसव्‌ द्वारा, २४६. (१) खंड (२) और (३) में किसी बात के होते 
तथा राज्यों हुए भी संसद्‌ को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो 
के विधान- इस संविधान में “संघ-सूची” के नाम से निदिष्ट हे) 


हक हारा, प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की 

विधियों के... ्यःं शक्ति है। 

विषय. (२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद 
को, तथा खंड (१) के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के 
भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के 
विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस 
संविधान में “समवर्ती सूची' के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणणित विषयों 
में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति हैँ। 


(३) खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम 
अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची 
(२) में (जो इस संविधान में “राज्य-स्ची” के नाम से 
निदिष्ट है) प्रगाणित विषयों में से किसी के बारे में छसे 
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राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाने की 
अनन्य शक्ति हैं। 

(४) संसद को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के 
लिये, जो प्रथम अनुसूची के भाग (क)या भाग (ख)के अन्तगत नहीं 
है, किसी भी विषय के बारे में विधि बताने की शक्ति है 
चाहे फिर वह विषय “राज्य-सची” में प्रगणणित विषय क्‍यों न हो । 


२४७- इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी 
संसद-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो 
संघ-सची में प्रगणित विषय के बारे में हैँ, अधिक अच्छे 
प्रशासन के लिये संसद किन्‍्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना 
का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी । 

२४८. (१)संसद को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो 
“समवर्ती सूची” अथवा “राज्य-सूची” में प्रणणित नहीं हैं, 
विधि बनाने की अनन्य शवित हैं। 

(२) ऐसी शक्ति के अन्‍न्तगंत ऐसे करों के, जो उन 
सूचियों में से किसी में वणित नहीं है, आरोपण करने के 
लिये कोई विधि बनाने की शवित भी है। 


२४९. इस अध्याय के पूवेंगामी उपबन्धों में किसी बात 
के होते हुए भी, यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित श्रौर मत 
देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा 
समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया हूँ कि राष्ट्रीय हित में 
यह आवश्यक या इष्टकर हैं कि संसद्‌ राज्य-सूची में 
प्रगणणित अंगेर उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में 
विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवत्त है संसद्‌ के लिये 
उस विषय के बारे में भारत के सम्पूण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के 
किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि-संगत होगा। 

(२) खंड (१) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से 
अनधिक ऐसी कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जैसी कि उस 
में उल्लिखित हो: 


किन्‍्हीं अपर 
न्यायालयों की 
स्थापना का 
उपबन्ध करने 
की संसद्‌ की 
शक्ति, 


अवदिष्ट 
विधान- 
दक्ति, 


राष्ट्रीय हित 
में राज्य-सूची 
में के विषय 
के बारे में 
विधि बनाने 
की संसद की 
दक्ति, 


यदि आपात 
की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में हो 
तो राज्य- 

सूची में के 
विषयों के 

बारे में विधि 
बनाने की 
संसद की 

दक्ति, 


अनुच्छेद २४९ 
झौर २५० के 
अधीन संसद 
द्वारा निर्मित 
विधियों तथा 
राज्यों के 

विधान-मंडलों 
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परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को 
प्रवत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (१) 
में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस 
तारीख से आगे, जिस को कि वह इस खंड के अधीन" अन्यथा 
प्रवत्त न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवत्त रहेगा । 

(३) संसद द्वारा निमित कोई विधि, जिसे संसद खंड 
(१) के अधीन संकल्प के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम 
न होती, संकन्प के प्रवृत्त न रहने से छ मास की कालावधि 
की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त 
प्रभावी न होगी जो उवत कालावधि को समाप्ति से पर्व की 
गई या की जाने से छोड़ दी गई है । 


२५०. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी 
संसद्‌ को, जव तक आपात की उदघोषणा प्रवतन में है, भारत 
के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उस के किसी भाग के लिये 
राज्य-सची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि 
बनाने की शक्ति होगी । 


(२) संसद द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद्‌ आपात की 
उद्योषणा के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा 
के प्रवर्तते की समाप्ति के पद्चात्‌ छ मास की क (छावधि 
की समाप्ति पर अक्षमता की माता तक उन सब वातों के 
अतिरित प्रत॒तंनंद्ीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति 
से पूर्व को गई या की जाने से छीड़ दी गई है । 


२५१. इर संविधान के अनुच्छेद २४९ और २५० की 
कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल की कोई विधि बनाने 
की दशविति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की दावित 
उसे है, निर्बन्धित न करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधथ्रान- 
मंडल द्वारा निमित विधि का कोई उपबन्ध, संसद द्वारा निर्मित 
धिधि के, जिसे ससद उदत दोनों में से किसी अनच्छेद के अधीन 
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जगु० २५१०२५ ३ 
बनाने को शक्ति रखती है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध हैं तो, 
संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित 
हुई हो ठथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की 
मात्रा तक प्रवर्तन-शुन्य होगी किन्तू तभी तक जब तक कि संसद 
द्वारा निमित विधि प्रभावी रहे । 


२५२. (१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के 
विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, 
जिन के बारे में संसद्‌ को, अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित 
रीति के अतिरिवत , उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति 
नहीं हे, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद्‌ विधि 
द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदनों 
ने उस लिये संकलपों का पारण किया हैं तो उस विषय का 
तदनुकल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण 
करना संसद के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित 
कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी 
अन्य राज्य को, जो तत्पद्चात्‌ अपने विधान-मंडरकू के सदन 
अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्यक से 
उस लिये पारित संकल्प द्वारा उस को अंगीकार करे, लागू होगा । 

(२) संसद द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी 
रीति से पारित या अंगीकृत संसद्‌ के अधिनियम से संशोधित या 
निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के सम्बन्ध में, जहां 
कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम 
से संशोधित या निरसित न किया जायेगा । 

२५३, इस अध्याय के पूबंगामी उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ को 
हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन, सन्‍्था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के 
परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उस के किसी 
भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है । 


द्वारा निर्मित 
विधियों में 
असंगति. 


दो या अधिक 
राज्यों, के 
लिये उन की 
सम्मति से 
विधि बनाने 
की संसद्‌ की 
शक्ति तथा 
ऐसी विधि 
का दूसरे किसी 
राज्य द्वारा 
अंगीकार 

किया जाना. 


अन्तर्राष्ट्रीय 
करारों/ _के 
पालनार्थ *# 
विधान: 


संसद्‌ द्वारा 
निर्मित 
विधियों प्ौर 
राज्यों के 
विधान- 
मंडलों द्वारा 
निर्मित 
विधियों में 
असंगति, 


सिपारिशों 
धौर पूर्व 
मंज्री की 
अपेक्षाओं को 
केवल प्रक्रिया 
का विषय 
भानना. 


१४४ | भारत का संविघाद 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध-- 
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२५४. (१) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित 
विधि का कोई उपबन्ध संसद्‌ द्वारा निमित विधि के, जिसे संसद 
अधिनियमित करने के लिये सक्षम है, किसी उपबन्ध, अथवा 
समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान 
विधि के, किसी उपत्रन्ध के विरुद्ध हैं तो खंड (२) के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि, चाहे 
वह ऐसे राज्य , के विधान-मंडल द्वारा निरमित विधि के पहिले या 
पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक 
शन्य होगी । 

(२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) 
में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो 
समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है, 
कोई ऐसा उपबन्ध अन्तविष्ट हो जो संसद्‌ द्वारा पहिले निर्मित की 
गई विधि के, अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तमान विधि के, 
विरुद्ध हे तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित 
विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उस को राष्ट्रपति के 
विचाराथ रक्षित किया गया हैं और उस पर उस को अनुमति मिल 
चुकी हे है 

परन्तु इस खंड को कोई बात संसद को, किसी समय उसी 
विषय के सम्बन्ध में कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है 
जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का 
परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तत या निरसन करती हैं, अधिनियमित 
करने से न रोकेगी । 

२५५. यदि संसद्‌ के, अथवा पहिली अनुसूची के भाग (क) 
था भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडलः के 
किसी अधिनियम कौो-- 


(क) जहांग्राज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां 
राज्यपाल या राष्ट्रपति ने ; 
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0 पते 
(ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां 
राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने ; 
(ग) जहां राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंज्री अपेक्षित 
थी वहां राष्ट्रपति ने, 
अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम 
का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस 
संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंज्री 
नदी गईथी। 


अध्याय २.--प्रशासन-सम्बन्ध 
साधारण 

२५६, प्रत्येक राज्य कीं काप्रपालिका शक्ति का, इस प्रकार 
प्रयोग होगा, कि जिस से संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्‍्हीं 
वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैँ, पाछलन सुनिश्चित 
रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को 
ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस 
प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे । 


२५७. (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस 
प्रकार प्रयोग होगा कि जिस से संघ को कार्यपा लिका शक्ति के प्रयोग 
में कोई अड़चन या प्रतिकल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत 
होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक 
दिखाई दे । 

(२) संघ को कार्यपालिका. शक्ति का विस्तार राज्य 
को किसी ऐसे संचार-साधनों के निर्माण करने और बनाये रखने 
के लिये निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जिन का राष्ट्रीय 
या सेनिक महत्त्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो : 

परन्तु इस खंड की कोई बात राज-पथों या जलरू-पथों को 
राष्ट्रीय राज -पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद्‌ 
की दक्तिथों. अथवा इस प्रकार घोषित राज-पथ या जरू-पथ के 


संघ भोौर 
राज्यों के 
आभार, 


किन्हीं 
अवस्थाओं में 
राज्यों पर 
संघ का 
नियंत्रण, 


कतिपय 
अवस्थाओं में 
राज्यों को 
शक्ति आदि 
देने की संघ 
की शक्ति, 


१४६] भारत का संविधान 


भाग १ १--संघ और राज्यों के सम्बन्ध-- 
अनु० २५७-२५८ 


बारे में संघकी शवित को, अथवा नौ-बल, स्थल-बल, और विमान- 
बल कमंशालाओं विषयक अपने कृत्यों का भाग मान कर संचार- 
साधनों के निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निबन्धित 
करने वाली न मानी जायेगी । ' 


(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये किये 
जाने वा डे उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी 
संघ की क्रायंपालिका शक्ति का विस्तार होगा। 


(४) जहां खंड (२) के अधीन संचार-साधनों 
के निर्माण अथवा उन को बनाये रखने के बारे में, अथवा 
खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये जाने 
वाले उपायों के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश 
के पालन में उस से अधिक खर्च होता हैं जो, यदि ऐसा निदेश नहीं 
दिया गया होता तो, राज्य के मामली कतेव्यों के पालन में 
खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिवत ख््चों के बारे 
में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो 
करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति द्वारा नियवत मध्यस्थ निर्धारित करे । 


२५८. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
किसी राज्य की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सरकार को 
या उस के पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य, जिन 
पर संघ की कार्यपालिका शवित का विस्तार हैं, शर्तों के साथ या 
बिना शर्तें सौंप सकेगा । 


(२) ऐसे विषय से, जिस के बारे में राज्य के विधान-मंडल 
को विधि बनाने की शावित नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसद- 
निर्मित विधि, जो बिसी राज्य में लागू है, उस राज्य अथवा उस के 
पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शब्ति दे सकेगी और कतंव्य 
आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियां दिया जाना और कतंव्य 
आरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी । 


भारत का संविधान 


भाग ११--संघ और र राज्यों के सम्बन्ध-- 
अनु० २५८-२६१ 


(३) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा 
उस के पदाधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई हें, 
अथवा कतंव्य आरोपित कर दिये गये हें वहां उन शक्तियों और 
कतंव्यों के प्रयोग॑ के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये अति- 
रिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि 
दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे। 


२५९. (१) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख)में उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सशस्त्र बलों को रखता था, 
उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे साधारण या विशेष 
अदिशों के अधीन रह कर, जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर इस 
बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद 
विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे । 


(२) कोई ऐसे सशस्त्र बछ, जेसे कि खंड (५) में निदिष्ट 
हैं, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे । 


२६०, भारत सरकार किसी एसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, 
जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं है, करार कर के ऐसे राज्य- 
क्षेत्र की सरकार में निह्तित किसी कार्यपालूक, विधायी या न्यायिक 
क्ृत्यों को ग्रहण कार सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेणी क्षेत्रा- 
धिकार के प्रयोग से राम्बद्ध बिर्स। तरूमय प्रवृत्त विधि के अधीन 
रहेगा और उस से शासित होगा । 


२६१. (१) भारत के राज्य-लेत्र में सर्वतन, संघकी और 
प्रत्येक राज्य की, सार्नजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक 
कार्यवाहियों को प्रा विश्वास और पूरी मान्यता दी 
जायेगी । 


(२) खंड (१) में निरद्दिप्ट कित्राओं, अभिलेखों और 
कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और शा्तें तथा उन के प्रभाव 


[१४७ 


प्रथम 
अनुसूची के 
भाग (ख़) 
में के राज्यों 


मक 
सशस्न्न बल, 


भारत के 
बाहर के 
राज्यलक्षेत्रों के 
सम्बन्ध में 
संघ का 
क्षेत्राधिकार, 


सावेजनिक 
क्रिया, 
अभिलेख और 
न्यायिक 
कार्यवाहियां, 


अन्तर्राज्यिक 
नदियों या 
नदी-दूनों के 
जल सम्बन्धी 
वादों का 
न्याय- 
निर्णेयन. 


जन्तराज्य- 
परिषद्‌ 
विषयक 
उपबन्ध, 


१४८ | भारत का संविधान 


भाग ११--संघ और राज्यों के- सम्बन्ध-- 
अनु० २६१-२६३ 
का निर्धारण संसदू-निर्मित विधि द्वारा उपबन्धित रीति के 
अनुसार होगा । 


(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में! के व्यवहार 
न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेश उस 
राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन-योग्य 
होंगे । 

जल सम्बन्धी विवाद 


२६२, (१) संसद विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी 
या नदी-दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण 
के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के 
लिये उपबन्ध कर सकेगी । 


(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न हो उच्चतम-; 
न्‍्यायाठ्य और न अन्य कोई न्यायालय खंड (१) में निदिष्ट 
किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकर का 
प्रयोग करेगा । 


राज्यों के बीच समन्वय 


२६३ यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो 
कि ऐसी परिषद्‌ की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि 
होगी, जिस पर आप का 


(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की 
जांच करने और उन पर मन्त्रणा देने; 


 (ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और 
एक या अधिक राज्यों के, पारस्परिक हित 
से सम्बद्ध विषयों के अनुसधान और चर्चा 
करने; अथवा 


भा मो पान (१ 
भाग |(--मं्र बोर रणों के रलख--अरु ०२६३ 


(ग] ऐसे क्िय्नों विधय पर प्रिषात्ति केले, औः 
विशेषता: उस विषय के बरे में जीति और 
वयवाहों के अधितर बच्छे रा के हे 
पिपाणि करे, 


गा भार हो वो सष्टरपति के हिये यह विधि होगा हि 
कह आदेश व्रत ऐत्री पतिद वो थाफ़ा करे कथा मम 
पति हे दवा के बने वह कांगों के खह्य को और सर के 


गपतन ओर प्रक्रिया को पाए करे | 


बिवेंचन. 


विधि-प्राधि* 
कार के सि- 
वाय करों का 
आरोपण न 
करना. 


भारत और 
राज्यों की 
संचित निधि- 
यां और लोक- 
लेखे, 


भाग १२ 
वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं ओर व्यवहार-वाद 
अध्याय १ -- वित्त साधारण 


२६४ इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा 
अपेक्षित न हो,-- 


(क) “वित्त-आयोग” से इस संविधान के अनुच्छेद २८० 
के अधीन गठित वित-आयोग अभिप्रेत हे; 


(ख) ॥“राज्य” के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 
में उल्लिखित कोई राज्य नहीं हें; 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों 
के निर्दशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग 
(घ) में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र के, तथा 
किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य- 
क्षेत्र में समाविष्ट तो हो किन्तु उस अनुसूची 
में उल्लिखित न हो, निर्देश भी होंगे । 
२६५. विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो 
आरोपित और न संगृहीत किया जाप्रेगा । 


करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः या 
अंशतः: सौंपे जान के बारे में इस अध्याय के उपबन्धों के, 
अवीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज- 
हुँंउयो को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्ोपाय पेशगियों 
द्वारा लिये गये सब उवार, तथा उपारों करे प्रतिदान में उस 
सरकार को प्राप्त सव धनों की एक संचित निधि बनेगी जो 


भारत का संविधान [१५१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ० २६६-२६७ 

“भारत की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी [तथा 

राज्य की सरकार द्वारा प्रात्तस सब राजस्व, राज-हुंडियों 

को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा 

लिये गये, सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार 

को प्राप्त सब धनों की एक संचिद निधि बनेगी जो “राज्य 
की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी । 

(२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा, या 

की ओर से, प्राप्त अन्य सब सार्वजनिक धन  यथास्थिति 

भारत के या राज्य के लोक-लेसते में जमा किये जायेंगे । 


(३) भारत को या राज्य की संचित निधि में से कोई 
धन विधि की अनुकूलता से, तथा इस संविधान में उपबन्धित 
प्रयोजनों और रीति से, अन्यथा विनियुवत नहीं किये जायेंगे । 


२६७. (१) संसद, विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता- 
“भारत की आकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता- निधि, 
निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में एसी विधि द्वारा 
निर्धारित राशियां, समय-समय, पर डाली जायेंगी, तथा अनवे 
क्षित व्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन 
संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी 
निधि में से ऐसे व्यय को पूति के लिये अग्निम धन देने के 
लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति 
के हाथ में रखी जायेगी । 

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप 
में “राज्य की आकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता- 
निधि की स्थापना कर सकेगा जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धा- 
रित राशियां समय समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय 
का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अधोन राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने 
तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूति के लिये अग्रिम धन 
देने के लिये उस को योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमुख के हाथ में रखी जायेगी । 


१५२ | भारत का संविधान 
भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद- 
अनु ० २६८-२६९ 
संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण 


२६८. (१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय और प्रसा- 


संध द्वारा 

आरोपित धनोय सामग्री पर ऐसे उत्पादन-शुल्क जो संघ-सूची में वर्णित 

किये ,जाने हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किय जायेंगे,किस्तु-- 

वाले किन्तु | ० ० किक 

श्कील ह ि (क) उस अवस्था में जिस में कि ये शुल्क प्रथम अनुसूची 

संगृहीत तथा के भाग ' गा े उल्लिखित राज्य के भीतर 

विनियोजित उद्गृहीत किय जाने वाले हों, भारत सरकार 

किये जाने द्वारा, तथा 

वाले शुल्क हो गे 

कक, (ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर 
ऐसे शुल्क उदगृहीत किये जाने वाले हों, 
उन उन राज्यों द्वारा, 
संगृहीत किय जायेंगे । 

(२) जो शुल्क किसो राज्य के भीतर उद्गृहीत किये 
जाने वाले हैँ उन में से किसी के, किसी वित्तीय वर्ष के 
आगम, भारत को संचित निधि के भाग न होंगे किन्तु 
उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे । 

संघ द्वारा २६९ (१) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार 
आरोपित और द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को 
संगृहीत, खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्‌-- 
कस पि-मूमि से अन्य सर्म्पी् श् 

को क्षौंपे जाने (क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
वाले कर. विषयक शुल्क; 


(ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क; 

(ग) रेल, समुद्र या वाय से वाहित वस्तुओं या यात्रियों 
पर सीमा-कर; 

(घ) रेल भाड़ों और वस्तु-भाडों पर कर; 

(डः) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर 
मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर; 


कान. + कर्क, 


. भारत का संविधान [१५३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु ० २६९-२७० 


(च) समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उन में प्रकाशित 
विज्ञापनों पर कर। 


(२) किसी वित्तीय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या 
कर के शुद्ध आगम, वहां तक भारत की संचित निधि के 
भाग न होंगे, जहां तक कि वे आगम प्रथम अनुसूची के 
भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों से मिलने वाले माने जायें, 
किन्तु उन राज्यों को सौंप दिये जायेंगे जिन में वह शुल्क 
या कर उस वर्ष में उदग॒ृहीत होना हे तथा उन राज्यों में 
ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जैसे 
कि संसद्‌ विधि द्वारा सूत्रित करे । 


२७० (१) कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर संध हारा 
[ करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संग्रहीत किया उद्गृद्वीत भौर 
जायेगा तथा खंड (२) में उपबन्धित रीति के अनुसार संघ भगृद्दीतव दया 


और. राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा । डीश 
(२) किसी वित्तीय वर्ष में के किसी ऐसे कर के शुद्ध _"ेच वि्ञरित 


आगम का, जहां तक वह आगम प्रथम अनुसूची के भाग क्र. 

(ग) में उल्लिखित राज्यों में से अथवा संघ-उपलब्धियों के 

सम्बन्ध में देय करों से मिला हुआ आगम माना जाये 

वहां तक के सिवाय, एसा प्रतिशत भाग, जेँसा विहित किया 

जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किन्तु 

उन राज्यों को सौंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत 
होना है तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस 

समय से, जो विहित किया जाये, वितरित होगा। 

(३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वित्तीय 

वर्ष में आय पर करों के उतने शुद्ध आगम का, जितना 

/ कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध आगम 
नहीं है, वह प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, प्रथम 

अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से मिला 

हुआ आगम समझा जायेगा । 


१५४] भारत का संविधान 


आग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाए और व्यवहा र-वाद--- 
अनु ० २७०-२७२ 
(४) इस अनुच्छेद में-- 
(क) “आय पर करों” के अन्तर्गत निगम-कर नहीं हैं ; 
(ख) “बविहित” का अर्थ हूँ कि-- । 

(१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये 
तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा 
विहित ; तथा 

(२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के पदचात्‌ 
वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार 


करने के पद्चात्‌ राष्ट्रपति द्वारा आदेश 
द्वारा विहित ; 


(ग) “संघ-उपलब्ध्रियों” के अन्तर्गत भारत संचित निधि 
में से दी जाने वाली सब उपलब्धियां और 
निवृत्ति-वेतन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर 
आरोपित किया जा सकता हैं, भी हैं । 

संघ के २७१ अनच्छेद २६९ और २७० में किसी वात के 
प्रयोजनों के होते हुए भी संसद्‌ उन अनच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों 
लिये शुल्क में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिये 
भौर करों पर अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार 


अधि भार. । डे भंग 

के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे । 
क्र जो संध २७२ संघ सची में वणित औवधीय तथा प्रसाधन-सामग्री 
द्वारा पर उत्वादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार 
उदगृहीत द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद्‌ 


झौर संगृहीत विधि द्वारा यह उपबन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली 
हैँ तथा जो विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत 


00 की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आगममों के पूर्ण 
वितरित किये. यों किसी भाग के बराबर राशि दी जायेगी और वे 
शआ सकेंगे. राशियां उन राज्यों के बीच विधि द्वारा मृत्र-बद्ध वितरण-सिद्धान्तों 


के अनुसार वितरित की जायेंगी । 


भारत का संविधान [१५५ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 


अनु ० २७३-२७४ 


२७३ (१) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं 
पर निर्यात-शुत्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम के किसी 
भाग को आसाम, उड़ीसा, परिचमी बंगाल और बिहार राज्यों 
को सौंफने के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक 
अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि 
पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जेसी कि विहित 
की जायें । 


(२) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब 
तक भारत सरकार कोई निर्यात-शुल्क उदगृहीत करती रहे 
अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति 
तक, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उस के होने तक, 
इस प्रकार विहित राशियां भारत की संक्ति। निधि पर 
भारित बनो& रहेंगी । 


(३) इस अनुच्छेद में “विहित” पद का वही अर्थ हू जो 
इस संविधान के अनुच्छेद २७० में हैं । 


२७४ (१) कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर 
या शल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उस को आरोपित 
या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध 
अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित “क्ृंषि-आय 
पदावलि; के अर्थ को परिवर्तित |करता है, अथवा जो उन 
सिद्धान्तों, को प्रभावित करता हैं जिन से कि इस अध्याय 
केः पर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन 
वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के 
लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता हूँ जसा कि इस 
अध्याय के पू्ंवर्ती उपबन्धों में वर्णित हैं, राष्ट्रपति को 
सिपारिश के विना संसद के किसी सदन में न तो पुरःस्थापित 
और न प्रस्तावित किया जायेगा । 

(२) इस अनुच्छेद में “जिस कर या शुल्क में राज्यों 


का हित सम्बद्ध हें” पदावलि से अभिप्रेत हूँ -- 


पटसन था 
पटसन से 


बनी वस्तुओं 
पर निर्यात 
शुल्क के 
स्थान में 
अनुदान. 


डालने वाले 
विधेयकों के 
लिये राष्ट्रपति: 
की पूर्व 
सिपारिश की 


कक 


भपेक्षा, 


राज्यों को 
धंध 


१५६] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार -वाद-- 


अनु० २७४-२७५ 


(क) कोई कर या शुल्क जिस का शुद्ध आगम पूर्णतः 
या अंशतः किसी राज्य को सौंप दिया जाता 
हैं, अथवा 


(ख) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगम के निर्देश 
से भारत संचित निधि में से तत्समय किसी 
राज्य को राशियां दी जानी ह । 


२७५ ऐसी राशियां, जो संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित 
करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में 
प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों 
के विषय में संसद्‌ यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की 
आवश्यकता है, तथा भिन्‍न भिन्‍न राज्यों के लिये भिन्‍न भिन्‍न 
राशियां नियत की जा सकेंगी : 


परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के 
रूप में भारत की संचित निधि में से वेस्ती मूल तथा आवरतंक 
राशियां दी जायेंगी जेसी कि उस राज्य को उन विकास- 
योजनाओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये 
आवश्यक हों, जो उस राज्य के अन्तगंत अनुसूचित आदिम- 
जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिय 
अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन- 
स्‍तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत 
करने के प्रयोजन के लिये उस राज्य ने भारत सरकार के 
अनुमोदन से हाथ में ली हों: 


परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के 
सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से 
वेसी मूल तथा आवक राशियां दी जायेंगी-- 


(क) जो षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न 
सारिणी के भाग (क) में उल्लिखित आदिम- 
जातिलुक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान 


भारत का संविधान [१५७ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं श्नौर व्यवहार-वाद- 
अनु० २७५-२७६ 


के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो वर्ष में राजस्वों से 
औसतन अधिक व्यय के बराबर हों; तथा 


(ख) ओ उत्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य 
के रोष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के 
प्रयोजन के लिय उस राज्य द्वारा भारत सरकार 
के अनुमोदन से हाथ में ली गई योजनाओं के 
खर्चों के बराबर हों । 


(२) जब तक खंड (१) के अधीन संसद्‌ द्वारा उपबन्ध 
नहीं किया जाता ,तब तक उस खंड के अधीन संसद्‌ को प्रदत्त 
दक्तियां राष्ट्रपति से आदेश द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी तथा इस 
खंड के अधीन,राष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद्‌ द्वारा इस 

, प्रकार (निर्मित किसी उपबन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा: 


परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के पश्चात्‌ वित्त-आयोग की 
सिपारिशों पर विचार किये विना इस खंड के अधीन कोई 
आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेंगा। 


२७६- (१) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होते हुए पृत्तिषों, 
भी किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई भ्यापारों, 
विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-पालिका, जिला-मंडली, झाजीविकाओं 


स्थानीय मंडली अथवा उस में अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हक 
हित साधन के लिये वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों आओ को ं 


के बारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य न होगी कि 
वह आय पर कर हैं। 


(२) राज्य को अथवा उस में की किसी एक नगर-पालिका, 
जिला-मंडली, स्थानीय मंडली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी., को 
किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं 
और नौकरियों पर करों द्वारा देव समस्त राशि दो सो पचास 
रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी: 


ब्याव॒ृत्ति, 


कतिपय वि- 
लीय विषयों 
के बारे में 
प्रथम अनु- 
कि के भाग 
ख) के 
राज्यों से 
करार, 


१५८] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त,सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 


अनु ० २७६-२७८ 

परन्तु यदि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वाले 
वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी ऐसी नगर 
पालिका, मंडली या प्रधिकारी में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं 
या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिस की दर या जिस की 
अधिकतम दर दो सौ पच्रास हंपपे प्रति वर्ष से अधिक थी तो 
एसा कर उस समय तक उद्याहीत होता रहेगा जब तक कि . 
संसद्‌ विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध नकरे तथा संसद 
द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतया 
या किन्‍्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर-पालिकाओं, मंडलियों या 
प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी । 

(३) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर 
कर के विपय में उक्त प्रकार विधिग्रां बनाने की राज्य के 
विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थ न किया जायेगा कि 
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोदभूत या 
उत्पन्न आय पर करों के विपय में विधियां बनाने की संसद 
की शक्ति किप्ती प्रकार सीमित की गई हें। 

२७७: जो कर, शुत्क, उपकर या फीस, इस संविधान से 
ठीक पहिले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगर- 
पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस 
राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रग्नोजनों 


के लिग्रे विधिवत उद्गृहीत क्रिपे जा रहे थे, वे कर, शुल्क, 


उपकर या फोस संत्र-सची में वरणणित होते पर भी उद्गृहीत 
किये जाते रहेंगे तथा उतों प्रथोजनों के हेतु उपयोग में लाये 
जा सकेंगे जब तक क्रि संत्रद्‌ विधि द्वारा इस के प्रतिकूल 
उपबन्ध न करे । 

२७८: (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए 
भी, भारत सरकार, खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य की 
सरकार से---- 

(क) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उदगहीत किये 
जाने वाले किसी कर या शुल्क के उदग्रहण और 


भारत का संविधान (१५९ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु ० २७८-२७९ 
संग्रह करने तथा उस के आगम के, इस अध्याय 
के उपबन्धों से अन्यथा, वितरण करने के; 


(ख) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन 
उद्गहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क से 
अथवा अन्य किन्‍्हीं स्रोतों से जो राजस्व वह राज्य 
पाता था उस की हानि के लिये ऐसे राज्य को 
भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान 
करने के; 

(ग) अनुच्छेद २९१ के खंड (१) के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी देय धन के 
विषय में एसे राज्य द्वारा अंशदान करने के, 

विषय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाय 
तब इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसे करार 
के निबन्पनों के अथीन रह कर ही प्रभावी होंगे । 

(२) खंड (१) के अधीन किथा गया कोई करार इस 
संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक काल के लिये 
प्रवृत्त रहेगा : 

परन्तु राष्ट्रपति एसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के 
पइचात्‌ किसी समय भी, यदि वह वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार 
करने क परचात्‌ ऐसा करना आवश्यक समझे तो, ऐसे किसी 
करार की समाप्ति या रूपभेद कर सकेगा । 

२७९ (१) इस अध्यष्य के पू्वंगामी उपबन्धों में शुद्ध शुद्ध आगम 
आगम” से किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में उस आगम की गणना. 
से अभिप्राय हैं जो उस के संग्रह के खर्चो को घटाने के परचात्‌ 
बचे, तथा उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र के भीतर, 
अथवा उस से, मिले हुए माने जाने वाले किसी कर या शुल्क 
का अथवा किसी कर या शुल्क्र के किसी भाग का शुद्ध आगम 
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा 
प्रमाणित किथा जायेगा, जिस का प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा । 


१६०] भारत का संविधान 


भाग १२--विकत्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु ० २७९-२८० 


(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी 
शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को विनियोजित किया 
जाता ह या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्ध के तथा इस 
अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए 
संसदू-नि्मित कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, 
उस रीति का जिस से कि आगम की गणना की जानी है, उस 
समय का जिस से या जिस में तथा उस रीति का जिस से कोई 
शोधन किये जाने हें, एक वित्तीय.वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष 
में समायोजन करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और 
सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा। 


विशन्थायोग, २८०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर 
ओर तत्पदचात्‌ प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा 
उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त एक सभापति,और चार अन्य सदस्यों से मिल कर 
बनेगा । 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा उन अहेताओं का, जो आयोग के 
सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रोति 
का जिस के अनुसार ,उन का संवरण किया जायेगा, निर्धारण 
कर सकेगी । 

(३) आयोग का यह कतेव्य[_होगा कि वह-- 

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम 
का, जो इस अध्याय के अधीन उन में विभाजित 
होता हैं या होवे, वितरण के बारे में, तथा राज्यों 

४ के बीच ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे 
के बारे में; 

(ख) भारत की  संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों 
के सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के 

बारे में; 


भारत का संविधान [१६१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 


अनु० २८०-२८३ 

(ग) अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन या अनुच्छेद 
३०६ के अधीन भारत सरकार और प्रथम अनु- 
सूची के भाग (ख) में उल्लिब्ित किसी 
राज्य की सरकार के बीच किये गये किसी करार 
के उपबन्धों के चाल रखने अथवा रूपभेद करने 
के बारे में; तथा 

(घ) सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 
सोौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में ; 

राष्ट्रपति को सिपारिश करे। 

(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने 
कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद्‌ विधि द्वारा 
उसे प्रदान करे । 

२८१. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त- 
आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिश को, उस पर की गई 
कार्यवाही के व्याख्य।त्मक ज्ञापन के सहित, संसद के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखवायेगा । 

प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध 

२८२: संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई 
अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिस के 
विषय में यथास्थिति संसद्‌ या उस राज्य का विधान-मंडल, विधि 
बना सकता हैं। 


२८३. (१) भारत की संचित निधि और भारत की 
आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना 
उन से धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये जाने वाले धन 
से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन 
की अभिरक्षा, उन का भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा 
ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या 
सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि 
से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न किया 
जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा निभित नियमों से होगा । 


वित्त-आयोग 
की सपारिदों, 


संघ या राज्य 
द्वारा अपने 
राजस्व से 
किये जाने 
वाले व्यय . 


संचित 
निधियों कीर 
आक स्मिकता- 
निधियों की 
तथा छोक- 
लेखों जमा 
धनों की 

अभि रक्षा 
इत्यादि, 


लोक-सेवकों 
झोर 
ध्यायालयों 
द्वारा प्राप्त 
बादियों के 
निक्षेप और 
अन्य धन की 
अभि रक्षा, 


संघ की 
सम्पत्ति की 
राज्य के करों 
भे विमुक्ति, 


१६२] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद--- 


अनु ० २८३-२८५ 

(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता- 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उन से धन 
का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये धन से अतिरिक्त राज्य 
की सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, 
उन का राज्य के लोक-लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का 
निकालता तथा उपर्युक्त विषग्रों से संसकत या सहायक अन्य सब 
विषयों का विनियमन राज्य क्रे विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि 
से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध उस प्रकार नहीं किया 
जाये तब तक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा निर्मित 
नियमों से होगा । “ 


२८४. यथास्थिति भारत के लोक-लेखे में या राज्य के 
लोक-लेखे में--- 


(क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार 
द्वारा वसूल किये गये या प्राप्त राजस्व या 
लोक-धन को छोड़ कर, संघ या राज्य के 
कार्यों केट' सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए 
किसी पदाधिकारी को उस की उस हेसियत 


में: अथवा 

(ख) किप्ती वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम 
में जमा किये गये भारत के राज्य- 
क्षेत्र के अन्दर किसी न्यायालय को 


प्राप्त या निक्षिप्त सब धन डाले जायेंगे । 


२८५ (१) जहां तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध 
न करे वहां तक किसी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत 
किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित सब करों से संघ की 
सम्पत्ति विम॒क्‍त होगी। 


(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न 
करे तब तक खंड (१) की कोई बात किसी राज्य के 
अन्तगंत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति पर 


कोई ऐसा कर उद्गहीत करने में बाधा नहीं डालेगी जिस का 


भारत का संविधान [१६३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु० २८५-२८६ 
दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसी 
सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि वह कर 
उस राज्य में लगा रहे। 
२८६ (,१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्र और वस्तुओं के 
विक्रय पर, जहा ऐसा क्रय या विक्रय-- क्रय या विक्रय 
(क) राज्य के बाहर, अथवा पर 
(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वरतुओं के आयाते अथवा निबंन्धन 
उस के बाहर निर्यात के दौरान में, 
होता हैं वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना 
प्राधिकत करेगी । 
व्याख्या --उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिये कोई 
क्रय या विक्रय उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिस 
में ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में 
उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया 
गया हैं चाहे फिर वस्तु-विक्रयः सम्बन्धी साधारण विधि के 
अधीन उन वस्तुओं का स्वत्त्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय 
के कारण किसी दूसरे राज्य में क्‍यों न हो चुका हो। 


(२) जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे उस 
के ».ध।२क्त राज्य की कोई विधि किन्‍्हीं वस्तुओं के क्रय 
या विक्रय पर वहां कोई करारोपण न करेगी और न करना 

_ प्राधिकृत करेगी जहां ऐसा क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार 
या वाणिज्य के दौरान में होता हैं : 


& परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं 
के क्रय या विक्रय पर कोई कर, जो किसी राज्य की 
सरकार द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले विधि- 
वत्‌ उद्गृहीत किया जा रहा हुथा, इस बात के होते 
( हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण इस खंड के उपबन्धों के 
| प्रतिकल हैँ, १९५१ के मार्च, के ३१वें दिन तक उद्गृहीत 
$ किया जाता रहेंगा। 


१६४] भारत का संविधान 


भाग १ २--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु ० २८६-२८७ 


(३) किसो राज्य के विव्ान-मंडल द्वारा निरमित कोई विधि, 
ऐसी वस्तुओं के, जो संसद्‌ द्वारा समुदाय के जीवन के लिये 
आवश्यक घोषित की गई हें, क्रय या विक्रय पर करारोपण 
करती या करना प्राधिक्र्त करती है, तब तक प्रभावी न 
होंगी जब तक कि गाप्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित 
किये जाने पर उसे उसकी अनुमति प्राप्त न हो गई हो । 


विद्यत पर २८७. जहां तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध 
करों से करें उस को छोड़ कर (सरकार द्वारा या अन्य व्यवितयों द्वारा 
विमुकति, उत्ादित) विद्युत वे. उपभाग या क्रय पर, जो-- 


(क) भारत सरकार द्वरा उपभुक्‍त हैं अथवा 
भारत रारक्रान द्वारा उपभोग किये जाने के 
छिये उस सरकार को बेची गई हैं; अथवा 


(ख) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने 
में भारत सरकार या रेलवे समवाय द्वारा जो उस 
रेलवे को चलाती हूं उपभुक्त हैं, अथवा किसी 
रेल के निर्माण, बनाये रखरू या चलाने में उपभोग 
के लिये उस सरकार अथवा किसी एसे रेलवे 
समवाय को वेची गई हैं; 


राज्य की कोई विधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरो- 
पित करना प्राधिकृत करेगी; तथा विद्युत के क्रम पर कर-आरोपण 
करने, या कर आरोपित करना प्राधिकृत करने, वालो कोई ऐसी 
विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा 
उपभोग किये जाने के लिये, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय 
को, ज॑सा कि उपर्युक्त हे, किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने 
या चलाने में उपभोग के लिये, बेची गई विद्युत का मूल्य उस 
मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोकताओं 
से लिया जाता. है, इतना कम होगा, जितनी कि कर की राशि हैं। 


भारत का संविधान [१६५ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वराद-- 
अनु ० २८८-२८९ 


२८८. (१) जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा पानी या 
उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक विद्युत के 
पहिले किसी राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि, किसी पानी या विषय में 
विद्युत के बारे में जो अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के “जय द्वारा 
विनियमन या विकास के लिये किसी वर्तमान विधि से, अथवा प्यिः जाने 


संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्र।धिकारी वाले करों से 

द्वारा जमा की गई, पैदा की गई, उपभक्‍त, वितरित या बेची गई ० 
को न कु ओं में 

है, कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना क्त 


प्राधिकृत करेगी । 


व्याख्या---इस अनुच्छेद में “राज्य में की कोई प्रवुत्त विधि” 
के अन्तर्गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निरमित हो तथा पहिले ही निरसित 
न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब 
पूर्णतः, अथवा किन्‍्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तेन में न हों । 

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा खंड (१) में 
वर्णित कोई कर आरोपित, या आरोपित करना प्राधिकृत, कर 
सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न 
होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित 
रखे जाने के पश्चात्‌ उस की अनुमति न मिल गई हो, तथा 
यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक 
बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये 
जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, नियत करने का 
उपबन्ध करती है, तो विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के 
बनाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लिये जाने का उपबन्ध 
करेगी । 


२८९ (१) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान संघ के 


से विम॒क्‍त होंगी । कराधान से 
हु राज्यों की 
(२) खंड (१) की किसी बात से संघ को राज्य की सम्पत्ति और 

सरकार द्वारा, या की ओर से, किये जाने वाले किसी प्रकार आय की 


के व्यापार या कारबार के बारे में, अथवा उन से सम्बन्धित बिमुक्ति, 


१६६] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
द अ-[० २८९-२९० 
किन्‍्हीं क्रियाओं के बारे में, अथवा उन कें प्रयंजनों. के लि 
उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, बिसी सम्पत्ति 
के बार में, अथवा उन से प्रोदभूत या उत्पन्न किसी आय 
के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक॑, यदि कोई ' 
हो, जिसे कि संसद्‌ विधि द्वार उपबन्धित करे, आरोपित 
करने या आरोपित करना प्राधिवृ त करने में स्कावट नहीं होगी । 


(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या 
कारबार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे प्रकार 
को लागू न होगी जिसे कि संसद्‌ विधि द्वारा घोषित करे 
कि वह सरकार के मामूली क्ृत्यों से प्रासंगिक हें । 

कृतिपय व्ययों २९० जहां इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी 

तथा वेतनों न्यायालय या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस 

के विषय में संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत में सम्राट्‌ के अधीन, 

धमाबोजन. अथवा ऐसे प्रारम्भ के पद्चात्‌ संघ के या किसी राज्य के 
कार्यों के सम्बन्ध में, सेवा की है उस को या उस के बारे 
में देय निवृत्तिवेतन भारत की संचित निधि अथवा राज्यों की 
संचित निधि पर भारित हें, वहां यदि-- 

(क) भारत को संचित निधि पर भारित होने की 
अवस्था में वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य 
को किन्‍्हीं पृथक्‌ आवश्यकताओं में से किसी 
की पूति करता हो अथवा उस व्यक्ति नें 
राज्य के कार्यों के| सम्बन्ध में पूर्णतः: या 
अंशतः सेवा की हो; अथवा 


(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित होने की 
अवस्था में न्यायालय या आयोग संघ की 
या अन्य राज्य की पृथक आवद्यकताओं में 
से किसो की पूति करता हो अथवा उस 
व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यों 
के सम्बन्ध में पूर्णत: या अंशतः सेवा की हो, 


भारत का संविधान [१६७ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यव हा र-वाद--- 
अनु ० २९०-२९२ 
हो, तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति 
भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि 
पर, व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन विषयक उतना अंशदान भारित 
होगा और उस निधि से दिया जायेगा जितना कि करार हो, 
अथवा करार के अभाव में उतना अंशदान जितना कि 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे। 

२९१ (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां छासकों की 
किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई किसी प्रसंविदा निजी थैली 
या करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली +* शा्षि. 
के रूप में किन्‍्हीं राशियों की कर मुक्त देनगी भारत 
डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की 
गई है वहां-- 

(क) वंसी राशियां भारत की संचित निधि पर 
भारित होंगी तथा उस में से दी जायेंगी; तथा 

(ख) किसी शासक को दी गई वंसी राशियां, सभी 
आय पर करों से विमुकत होंगी । 

(२) उपर्यक्त जेसे किसी देशी राज्य के राज्य-दक्षेत्र 
जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी राज्य में समाविष्ट हें वहां खंड (१) के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विषय में ऐसा 
अंशदान, यदि कोई हो, उस राज्य की संचित निधि पर 
भारित होगा और उस से दिया जायेगा और एसी कालावधि 
के लिये जसी कि अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन 
उस बारे में किये गये किसी .करार।[के अधीन” .रह॥ कर 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे । 

अध्याय २.--उधार लेना 
२९२ भारत की संचित[इ_निधि की प्रतिभूति पर ऐसी, गारत 


सीमाओं के भीतर, यदि .कोई॥हों, जिन्हें संसद्‌ समय समय| उप्कार हारा 
(पर विधि द्वारा नियतकरे, उधार लेने तक तथा ऐसी अपार लेबा. 


१६८] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त , सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु० २९२-२९ ३ 


सीमाओं के भीतर, यदि कोई दों जिन्हें इस प्रकार नियत 
किया जाये, प्रत्यामूति देते तक, संघ की कार्य्रालिका शक्ति 
विस्तृत हैं । 

राज्यों द्वारा २९३ (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते 

उधार लेना, हुए राज्य की कार्यपालिका शवित, उस राज्य की संचित निधि की 
प्रतिभति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई जिन्हें 
ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा 
नियत करे, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा | 
ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया 
जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत है । 


(२) भारत सरकार ऐसी शर्तों के साथ, जैसी कि संसद 
द्वारा निमित किसी विधि के द्वारा या अधीन रखी जायें, 
किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस संविधान 
के अनुच्छेद २९२ के अनुसार नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन 
न होता हो वहां तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गये 
उधारों के वारे में प्रत्याभूति दे सकेगी तथा, जो राशियां ऐसे 
उधार देने के प्रयोजन के लिये आवद्यक हों, वे भारत की संचित 
निधि पर भारित होंगी । 


(३) यदि किसी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने 
या उस को पूर्वाधिकारी सरकार ने उस राज्य को दिया था 
अथवा जिस के विषय में भारत सरकार ने अथवा उस की पूर्वाधिकारी 
सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग देना शेष हैं तो वह 
राज्य भारत सरकार की सम्मति के विना कोई उधार न ले 


सकेगा । 


(४) खंड (३) के अनुसार सम्मति उन शर्तों के अधीन, 
यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार आरोपित 
करना उचित समझे । ध्ं 


भारत का संविधान [१६९ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्य वहा र-वाद--- 
अनु ० २९४ 


अध्याय ३. --प्रम्पत्ति, संत्रिदा, अधिकार, दायित्व 
आभार ओर व्यवहार-वाद : 


२९४. इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर--- कतिपय 


अवस्थाओं में 
(क). जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन «उपत्ति 


की सरकार के प्रप्रोजनों के लिये सम्राट्‌ में आस्तियों, 
ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं तथा अधिकारों, 
जो सम्पत्ति और हआस्तियां प्रत्येक राज्यपाल- दायित्वों 
प्रातु्त की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट और आभाएं 
में ऐसे प्रारम्म से ठीक पहिले निहित थीं, 'े उत्तरा- 
वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले कार. 
पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी 

बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी 

पंजाब के प्रान्तों के सुजन के कारण किये 

गये या किथे जाने वाले- किसी समायोजन के 

अधीन रह कर क्रमशः संघ और तत्सथानी राज्य 

में निहित होंगी ; तथा 


(व) जो अबञिकार, दायित्त और आभार भारत 
डोमीनियन की सरकार के तथा प्रत्येक राज्यपाल- 
प्रान्‍ु्त की सरकार के थे, चाहे फिर वे किसी 
संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब 
इस / संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान 
की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी 
बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के 
प्रात्तों के सूजन के कारण किये गये या किये 
जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर 
क्रमश: भारत सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी 
राज्य को सरकार के अधिकार, दायित्व और 
भाभार हांगे । 


१७०] भारत का संविधान 


भाग १२--विकत्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--- 


अनु ०२९५ 
अभ्य अवस्था- २९५. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर-- 
थों में सम्पत्ति, (क) जो सम्पत्तियां और आस्तियां प्रथम अनुसूची के 
भास्तियों, भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी 
भधिकारों, किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारंम्भ से ठीक पहिले 
अर सा निहित थीं वे सब, ऐसे करार के अधीन रह कर 
बलि जसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य 


कार. की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि 
जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियां और 
आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले संधृत थीं, 
वे तत्पश्चात्‌ संघ-सूची में प्रगणित विषयों में 
से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों, तथा 
(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार प्रथम 
अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के 
तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे 
चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा 
उदभूत हुए हों, वे सब ऐसे करार क अधीन 
रह कर जंसा कि उस बारे में भारत सरकार 
उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के 
अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन 
प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रारम्भ स ठीक पहिले 
ऐस अधिकार अजित किये गये थे अथवा 
दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संघ-सची 
' में प्रगणणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध भारत 
सरकार के प्रयोजन हों। 

(२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के 
भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब 
सम्पत्ति और आस्तियों, तथा सविदा से या अन्यथा उदभूत सब£ 
अधिकारों, दायित्वों और आभारों के बारे में, जो खंड (१) में 
निर्दिष्ट से भिन्न हें, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविधान के 
प्रारम्भ से ले कर उत्तराधिकारिणी होगी । 


भारत का संविधान [१७१ 


भाग १२--विकत्त, सम्पत्ति संविदाएं और व्य वहा र-वाद-- 


अनु० २९६-२९८ 


२९६, एतत्यश्चात्‌ उयबन्बित के अवीन रह कर यदि <यह : 


संविवान प्रवरतेन में न आया होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत 
राज्य-अत्र मे राजगामोीं या व्यागत होने से, या अधिकारयुकत 
स्वामी के अभाव में स्वामिदोनत्व-रिक्र के रूप में ययास्थिति 
सम्राट को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद॒मूत हुई होती, वह 
सम्वतति यद्दि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य में और किसी 
अन्य अवस्था में संत्र में निहित होगी : 


परन्तु कोई सम्पत्ति, जो उस तारीख को, जब कि वह इस प्रकार 
सम्राट को अथवा देगी राज्य के मासक को प्रोदभूत हुई होती भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण 
में थी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिय उस समय उपयोग 
या धारण था, वे प्रयोजन संव के थे तो वह संघ में और यदि वे 
प्रयोजन किसी राज्य के थे तो वह उप्त राज्य में निहित होगी । 


व्याख्या.--इस अनुच्छेद में “शासक” और “देशी राज्य” पदों 
क्रा वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६३ में हें। 


भूमियां, खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी 
तथा संघ के प्रयोजनों के लिये धारण की जायेंगी। 


२९८ (१) संघ की, और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति, समुचित विधान-मंडल ६की (किसी विधि के अधीन रहते 
हुए, यथास्थिति संघ के अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनों के 
लिये धारण को हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, विक्रय, व्ययन 
या बंधक तक विस्तृत होगी, तथा क्रमशः उन प्रयोजन्गें के 
लिये सम्पत्ति के क्रय या अर्जन तक, तथा संविदाकरण तक, 


विस्तृत होगी । 


(२) संघ के, अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिये अजित सब 
सम्पत्ति, यथास्थिति, संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी। 


राजगामी, 
व्यपगत या 
स्वामिद्दीवशथ 
होने से 
प्रोदभत 
सम्पत्ति . 


जल-प्रांगण में 
स्थित मू ल्य- 
वान चीजें संघ 
में निहित 
होंगी. 

सम्पत्ति के 
अर्जन की 
शक्ति, 


संविदाएं. 


व्यवहार-वाद 
भौर कार्यवा- 
हियां, 


१७२] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद--- 


अनु ७० २९९-३०० 

९९, (१) संघ की, अथवा राज्य की कायेपालिका 
दक्ति के प्रयोग में की गई सब संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्र 
पति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा 
की गई कही जायेंगी तथा वे सब संविदाएं और सम्पत्ति- 
सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र, जो उस शक्ति के पालन में किये जायें 
राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख की ओर से उसके द्वारा 
निदेशित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनुसार 
लिखे जायेंगे । 

(२) न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपाल 
या राजप्रमुव इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत 
सरकार विषयक इस से पूर्व प्रवतित किसी अधिनियमिति के 
प्रयोजनों के हेतु, की गई अथवा लिखी गई किसी संविदा 
या हस्तान्तरण-पत्र के बारे में वेयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, 
और न॒वंसा कोई व्यक्ति ही इस के बारे में वेयवितक रूप 
से उत्तरदाप्री होगा जिस ने उन में से किस्ती की ओर से 
ऐसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो । 


३००. (१) भारत संघ के नाम से, भारत सरकार व्यवहार- 
वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा 
सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार 
व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहा र-वाद लाया 
जा सकेगा, तथा इस संविधान से दी हुईं शवितयों के आधार 
पर, संसद्‌ द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, जो 
अधिनियम बनाया जाये, उस के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
वे अपने अपने कार्यों के बारे में उसीं प्रकार व्यवहार-वाद ' 
ला सकेंगे, अथवा उन के विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार-वाद 
लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीनियन और तत्स्थानी 
प्रान्‍ु्त अथवा तत्स्थानी देशी राज्य-व्यवहार-वाद रा सकते 
अथवा उन के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकता, यदि 


इस विधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता । 


भारत का संविधान [१७३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ० ३०० 


(२) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर-- 


(क) कोई _ ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हैं जिस 
में भारत डोमीनियद| एक पक्ष है, तो उन 
कार्यवाहियों में उक्त डोमीनियन के स्थान में 
भारत संघ समझा जायेगा, तथा . 


(ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हैं जिन 
में कोई प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, 
तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त या देशी 
राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझ 
जायेगा । 


व्यापार, 
वाणिज्य और 
समागम की 
स्वतंत्रता, 


व्यापार, 
वाणिज्य और 
समागम पर 
निर्बन्धन 
लगाने की 
संसद की 
शक्ति, 


व्यापार और 
वाणिज्य के 
विषय में संघ 
और राज्यों 
की विधायिनी 
शक्तियों पर 
लिब॑न्धन. 


भाग १३ 


भारत के! 'राज्य-कोत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य ओर 
समागम 


2०१ इस भाग के अन्य उपबन्धों के अबीन रहते हुए 
भारत राज्य-श्ेत्र में सवेत्र व्यापार वाणिज्य और समागम 
अबाध होगा । 


३०२ संसद्‌ विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य 
के बीच अथवा भारत राज्य-ल्षेत्र के किसी भाग के भीतर 
व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निबंन्धन 
आरोपित कर सकेगी जेसे कि लछोक-हित में अपेक्षित हों । 


३०३ (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए 
भी सप्तम अनूसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार 
और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो 
संसद्‌ को, और न राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी 


विधि बनाने की छत्रित होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य 


से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा 
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या 
किया जाना प्राधिकत करती हैं । 


(२) खंड (१) में की कोई बात संसद को ऐसी कोई 
विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती 
या दिया जाना प्राधिकृत करती हैं अथवा कोई ऐसा 
विभेद करती या किया जाना प्राधिकत करती है, 
यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत 
राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुलंभता से उत्पन्न 
किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना 
आवश्यक हें । 


भारत का संविधान [१७५ 


बिक. 


भाग १३--भारत के राज्यज्क्षेत्र के भीतर व्यापार, 
वाणिज्य और समागम--श्रनु० ३०४-३०६ 
३०४. अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात 
के होते हुए भी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा-- 


(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर 

$ कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो 
कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित 
वेंसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु 
इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात 
को गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या 
उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न 
हो; तथा 


(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य 
और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त 
निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जंसे कि 
लोक-हित में अपेक्षित हों : 


परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक 
या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना राज्य के 
विधान-मंडल में पुर:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। 


३०५ अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी 
वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, जिस मात्रा तक राष्ट्रपति 


आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे, उस के अतिरिक्त, कोई” 


प्रभाव न डालेगी । 


३०६. इस भाग के पू्वगामी उपबन्धों में, अथवा इस 
संविधान के अन्य उपबन्धों में, किसी बात के होते हुए भी 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य, जो 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले दूसरे राज्यों से उस राज्य 
में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों 


राज्यों के 
पारस्परिक 
व्यापार, 
वाणिज्य भीर 
सभागम पर 
नि न्धन. 


वर्तमान 
विधियों पर 
अनुच्छेद 
३०१ और 
३०३ का 
प्रभाव: 


प्रथम 
अनुसूची 

के भाग (ख 
में उल्लिखित 
कतिपय 
राज्यों की 


ड्यापार और 
वाणिज्य पर 
निबेन्धनों के 
आरोपण की 
दक्ति. 


अनुच्छेद ३०१ 
से ३०४ तक के 
प्रयोजनों को 
कार्यान्वित 
करने क लिये 
धिकारी 
की नियुक्ति, 


१७६] भारत का संविधान 


भाग १३--भारत के राज्यलक्षेत्र के भोतर व्यापार, 
वाणिज्य और समागम--अनु ० ३०६-३ ०७ 


को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या बजुल्क उद्गृहीत 
करता था, ऐसे कर या शुल्क को, यदि भारत सरकार और 
उस राज्य को सरकार में उस लिये करार हो जाये तो, 
ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए तथा इस संविधान 
के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, 
जंसी कि करार में ,उल्लिखित हो, उद्गृहीत और संगहीत 
करता रहेगा : 

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष को समाप्ति के पश्चात्‌ 
किसी समय भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन 
गठित वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ 
ऐसे किसो करार का अन्त या रूपभेद करना आवश्यक समझे 
तो वह ऐसा कर सकेगा । 


३०७ संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति 
कर सकेगी जंसा कि वह अनच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ और 
३०४ के प्रयोजनों (को कार्यान्वित करने के लिये समुचित 
समझे, तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां 
और ऐसे कतंव्य सौंप सकेगी जेसे कि वह आवश्यक समझे । 


भाग १४ 


संब ओर राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १-- सेवाएं 


३०८. इस भाग में जब तक प्रसंगसे अन्यथा अपेक्षित 
न हो, “राज्य” पद से प्रथम अनुसूची के भाग (क)या 
भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है। 


३०९. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य 
के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, 
तथा नियुकत व्यक्तियों की सेवा, की शर्तों का, विनियमन कर 
सकग : 


परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान- 
मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध 
नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध 
सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, 
जिसे वह निदेशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध 
सेवाओं ओर पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी 
सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा ,नियुकत व्यक्तियों की 
सेवा की शर्तों का विनिवमतन करने वाले नियमों के 
बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए उस प्रकार निरमित कोई नियम प्रभावी 
होंगे । 


३१०. (१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित 
अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा 
सेवा या असेनिक सेवा का या अश्िल भारतीय सेवा का 
सदस्य है, अयवा संघ के अधीन प्रतिरैक्षा से सम्बन्धित किसी 
पद को अथवा किसी असेनिक पद को धारण करता हें, 


निवं चन. 


संघ या राज्य 
की सेवा करने 
वाले व्यक्तियों 
की भर्ती 

तथा सेवा की 
दर्त, 


संघ या राज्यों 
की सेवा करने 
वाले व्यक्तियों 
की पदावधि, 


संध या राज्य 
के अधीन असै- 
निक है सियत 
से नौकरी में 
लगे हुए 
व्यक्तियों की 
पदच्युति, पद से 
हटाया जाना 
या पंक्तिच्युत 
किया जाना. 


१७८ भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन से वाएं-- 
अनु० ३१०-२३११ 


राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद घारण करता हूँ तथा प्रत्येक 


व्यक्ति, जो राज्य की असनिक सेवा का ' सदस्य हैं अथवा 


राज्य के अधीन किसी असनिक पद को धारण करता हैं, 
यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के, प्रसाद पर्यन्त 
पद धारण करता हे । 


(२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन 
असनिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति 


राष्ट्रपति अथवा राज्य के, राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद 


पर्यन्त पद धारण करता हैं कोई संविदा, जिस के अधीन 
कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा (या अखिल भारतीय सेवा 
अथवा संघ या राज्य की असनिक सेवा का सदस्य नहीं हें, 
ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के 
अधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथा- 
स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख विशेष अहंताओं 
वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह 
आवश्यक समझता हैं तो, यदि करार की हुईं कालावधि की 
समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता 
हुँ अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध 
कारणों के लिये उस से पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है 
तो, उसे प्रतिकर दिया जायेगा । ह 

३११ (»*) जो व्यक्ति संघ की असेनिक सेवा का या अखिल 
भारतीय सेवा का या राज्य की असंनिक सेवा का सदस्य है, 
अथवा संघ के या राज्य” के अधीन असेनिक पद को धारण 
करता है, वह अपनी नियवित करने वाले प्राधिकारी से निचले 
किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद 
से , हटाया नहीं जायेंगा। 

(२) उप्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत 
नहीं किया जायेगा, अथवा पदसे नहीं हटाया जायेगा, अथवा 
पृवितच्यत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस के बारे में 


भारत का संविधान [१७९ 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधोन सेवाएं-- 
अनु० ३११-३१२ 


प्रस्थापित को जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने 
का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो: 

परन्तु यह खंड वहां लाग न होगा-- 

(क) जहां कोई वप्रक्रि ऐसे आचार के आधार पर 
पदच्युत किया गया या हटाया गया था पंक्ति- 
च्युत किया गया है जिस के लिये दंड-दोपारोप 
पर वह सिद्ध-दोष हुआ हैं; 

(ख) जहां किसी व्यक्तित को पदच्युत करने या पद से 
हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने 
वाले किसी प्राधिकारों का समाधान हो जाता 
हैं कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी 
द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्‍क्तियुक्त 
रूप में व्यवहाय नहीं हे कि उस व्यक्ति को 
कारण दिखाने का अवसर दिया जाये; अथवा 

 (ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या 

राजप्रमुख का समाधान हो जाता है कि राज्य 
की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं हु कि उस 
व्यक्ति को एसा अवसर दिया जाये। 

(३) यदि कोई प्रश्न पंदा होता हे कि क्‍या खंड (२) 
के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना 
युक्तियक्त रूप में व्यवहायं हँ या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को 
यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत 
करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय 
अन्तिम होगा । 

३१२. (१) भाग ११ में किसी बात के होते हुए भी 
यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित और मत्र देने वाले सदस्यों 
की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समथित संकल्प द्वारा 
घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक 
या इष्टकर हूँ तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के 


अखिल 
भारतीय 
सेवाएं, 


अन्तर्थ्॑ती 
उपबन्ध, 


कृतिपय 
सेवाश्रों के 
वरतमान 
पदाधिकारियों 
के संरक्षण 

के लिये 
उपबन्ध 


१८० ] भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अध,न सेवाएं-- 
अनु ० ३१२-३१४ 
लिये सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के 
सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के 
अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के 
लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों को सेवा, की शर्तों 
का, विनियमन कर सकेगी । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा 
और भारत आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के 
अधीन संसद्‌ द्वांरा सृजित सेवाएं समझी जायेंगी । 


३१३, जब तक इस संवधिन के अधीन इस लिये अन्य 
उपबन्ध नहीं किथा जाता तब तक इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी 
लोक-सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के 
प्रारम्भ के पदरचात्‌ अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ 
या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते 
हैं, लागू हों, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक कि वे 
इस संविधान के उपबन्धों से संगत हों । 

३१४. इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूरक उपबन्धित 
अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट 
या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट 
की कित्री असेनिक सेवा में नियुक्त होने के पद्चात्‌ इस 
संविधान के- प्रारम्भ पर और पदचात्‌ भारत की या किसी राज्य 
की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, भारत 
सरकार या राज्य की सरकार से, जिस की सेवा वह समय 
समय पर करता रहता हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्ति- 
वेतन के बारे में उन्हीं सेवा-शर्तों का, तथा अनुशासनीय 
विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उन के तुल्य 
ऐसे अधिकारों का, जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव 
हों, हक्‍क होगा जिन का कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ 
से ठीक पहिले हक्‍क था। 


भारत का संविधान [१८१ 
भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
अनु ० ३१५ 
अध्याय २--लोकसेवा-आयोग 


३१५. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए संघ के लिये एक लोकसेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के 
लिये एक लौकसेवा-आयोग होगा । 


(२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि 
राज्यों के उस समूह के लिये एक ही लोकसेवा-आयोग 
होगा तथा, यदि उस उद्देश्य का संकल्प उन. राज्यों में से 
प्रत्येक के विधान-मंडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदन हें 
वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता हे तो, 
संसद्‌ उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विधि 
द्वारा संयुवत॒ लोकसेवा-आयोग (जो इस अध्याय में “संयुव+ 
आयोग” के नाम से निर्दिष्ट है) की नियुक्ति का उपबन्ध 
कर सकेगी । 


(३) उपरोवत विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनृषंगिक 
उपबन्ध भी अन्त्विष्ट हो सकेंगे जेसे कि उस विधि के 
प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक या वांछनीय हों । 


(४) यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ 
के लोकसेवा-आयोग से ऐसा करने की प्राथना करे तो, 
राष्ट्रति के अनुमोदन से, वह उस राज्य को सब या किनन्‍्हों 
आवश्यकताओं की पूति के लिये कार्य करना स्वीकार कर 
सकेगा । 


(५) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान 
में संघ के लोकसेवा-आयोग अथवा किसी राज्य के लोकसेवा- 
आयोग के निदेद्ों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा 
जायेगा जो प्रशनास्पद किसी विशेष विषय के बारे म 
यथास्थिति संघ की अयवा राज्य की आवध्णकताओं की पूर्ति 


करता हो 


संघ और 
राज्यों के 
लिये लोक- 
सेवा-आयोग, 


सदस्यों की 
नियुक्तित तथा 


पदावधि, 


१८२] भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
की अर 
३१६. (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों 


' की नियुक्ति, यदि कह सघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, 


राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमख द्वारा को जायेगी 
परन्त प्रत्यके लोकसंबा-आयोग के सदस्यों में से यथाशक्‍य 


! निकटतम बाधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्तियों 


की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, तथा 


"उक्त दस वर्ष की कालावधि की संगणना में ऐसी कालावधि भी 


सम्मिलित होगी, जिस में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी 
व्यक्ति ने भारत के सम्राट के अधीन या देशी राज्य के अधीन 
पद धारण किया हे । 

(२) लोकसंवा-आयोग का सदस्य, अपने पद-ग्रहण की 
तारीख से छ वर्ष को अवधि तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग 
हूँ वो, प॑ंसठ वर्ष को आयु को प्राप्त होने तक, तथा यदि वह 
राज्य-आयोग या संयुक्त आयोग हैँ तो, साठ वर्ष की आयु को 
प्राप्त होने तक, जो भी इन में से पहिले हो, अपना पद धारण 
करेगा : 

0 क 

(क) लोकसेंवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ- 
आयोग या संयुक्त आयोग हैं तो, राष्ट्रपति को, 
भथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा; 

(ख ) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य अपने पद से 
अनुच्छेद ३१७ क॑ खंड (१) या खंड 
(३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा । 

(३) कोई. व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के 
रूप में पद धारण करता ह, अपनी पदावधि की समः्ति 
पर उस पद पर पुननियुक्ति के लिये अपात्र होगा । 


भारत का संविधान [१८४ 
भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
.. अनु० ३१७ 
२१७, (१) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक- 
सेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद से, 
केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गये उस 
आदेश पर हो हटाया जायेगा, जो कि उच्चतमन्यायालय से 
राष्ट्रपति द्वारा पृष्छा किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा 
अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार 
की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गय इस प्रतिवेदन 
के पदचात्‌, कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, 
ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये, दिया गया हे । 


(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के 
सम्बन्ध में खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय से पृच्छा की 
गई हूँ, राष्ट्रपति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग हे, 
तथा राज्यपाल या राजप्रमुख, यदि वह राज्य-आयोग हे, उस को 
पद से तब तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जब तक कि ऐसी 
च्छा की गई बात पर उच्चतमन्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने 
पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दे । 


(३) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथा- 
स्थिति लोकसेवा-आयोग का सभापति या कोई दूसरा सदस्य--- 
(क) दिवालिया न्यीयनिर्णीत हो जाता हैं; अथवा 


(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कतेंव्यों से बाहर 
कोई वंतनिक नौकरी करता हैं; अथवा 


(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक 
दौबेल्य के कारण अपने पद पर रहे आने के 
लिये अयोग्य, हैं; 


धो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
अपने पद से हटा सकेगा । 


लोकसेबा- 
भायोग के 
किसी सदस्य 
का हटाया 
जाया या 
बविरूम्बित 
किया जाया. 


आयोग के 
सदस्यों तथा 
कर्मचा री-व्‌ न्‍द 
की सेवाओं 
की दार्तों के 
बारे में 
विनियम 
बनाने की 
शक्ति, 


आयोग के 
सदस्यों द्वारा 
ऐसे सदस्य 
न रहने पर 
पदों के 
धारण के 
सम्बन्ध 

म प्रतिषेध 


१८४ ] भारत का संविधान 
भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
अनु० ३१७-२३१५९ 

(४) यदि लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई 
सदस्य भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा, या ओर 
से, की गई किसी संविदा या करार में, निगमित समवाय के सदस्य 
के नाते तथा उस के अन्य सदस्यों के साथ साथ के सिवाय, किसी 
प्रकार से भी संपकत या हित-सम्बद्ध है या हो जाता हे अथवा किसी 
प्रकार से उस के लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि 
में भाग लेता है, तो वह खंड (१) के प्रयोजनों के लिये कदाचार 
का अपराधी समझा जायेगा । 


३१८ संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति 
तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल या राज- 


। प्रमुख विनियमों द्वारा-- 


(क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उन की सेवाओं 
की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा ; तथा 


(ख) आयोग के कमंचारी-वृन्द के सदस्यों की संख्या के 
तथा उन की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उप- 
बन्ध कर सकेगा : 

परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य को सेवा की शर्तों में उस की 
नियू क्ति के पश्चात्‌ उस को अलाभकारी परिवर्तेन न किया जायेगा। 


३१९ पद पर न रहने पर-- 


(क) संघ-लोकसेवा-आयोग का सभापति भारत सरकार 
या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी 
और नौकरी के लिये अपात्र होगा; 


(ख) राज्य के लोकसेवा-आयोग का सभापति संघ-लोक- 
सेवा-आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप 
में अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसेवा-आयोग 
के तभ्ापति के रूप में नियुकक्‍त होने का पात्र 

ड्रागा, किन्तु भारत सरकार के या विसी राज्य 
की सरकार के अधान किसों अन्य नौकरी के 
लिये पात्र न होगा ; 


भारत का संविधान [१८५ 


भाग १४--संघ और राज्यों क॑ अधीन सेवाएं-- 
अनु ० ३१९-३२ ० 
(ग) संघ-लोकसेवा-पझ्रायोग के सभापति से अतिरिक्त कोई 
अन्य सदस्य संछ-लोकसेवा-आयोग के सभापति के 
रूप में अथवा राज्य-लोकसेव। आयोग के सभापति 
के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु ४।रत 
सरकार या किसी राज्य की सरकार दे, <,धीन 
किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा ; 


(घ) किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति से 
अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग 
के सभापति या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा 
उसी, या किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के 
सभापति के रूप में नियक्‍त होने का पात्र होगा, 
किनन्‍त्‌ भारत सरकार केया किसी राज्य की 
सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये 
पात्र न होगा । 


३२०. (१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों क्रा कतेव्य 
होगा कि क्रमण: संघ की सेवाओं और राज्य की. सेवाओं में 
नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे। 

(२) यदि संघ-लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य 
ऐसा करने की प्राथ्ना करें तो उस का यह भी कतंव्य होगा कि ऐसी 
किन्‍्हीं सेवाओं के लिये, जिन के लिये विशेष अहंँता वाले अभ्यर्थी 
अपेक्षित हैं, मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन 
में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करें। 

(३) यथास्थिति संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोक 
सेवा-आयोग से--- 

(क) असेनिक सेवाओं में और असेनिक पदों के लिये 
भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर; 

(ख) असेनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के, 
तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और 

बदली करने के, तथा अभ्यर्थियों की ऐसी 


लोकसेवा- 
आयीौगों के 
कृत्य, 
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भाग १२--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
अन्‌ ० ३२० 
निय॒क्षित, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता 
के बार में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों 
पर, 

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार क्षथवा किसी 
राज्य की सरकार को असेनिक हँसियत 
रे सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनु- 
शासन-विपयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं 
सम्बद्ध हैं उन के सहित समस्त ऐसे अनुशासन- 
विपयों पर; 

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या 
किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत- 
सम्राट्‌ के अधीन या देशी राज्य की सरकार के 
अधीन असेनिक हेसियत से सेवा कर रहा हैं 
ग्रा कर चुका हैँ, अथवा वसे व्यक्ति के सम्बन्ध म 
कृत, जो कोई दावा हैं कि अपने कर्तव्य पालन 
में किये गये, या कतृमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध 
में उस के विरुद्ध चलाई गई किन्‍्हीं विधि-कार्य- 
वाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में 
करना पड़ा है वह यथास्थिति भारत की संचित 
निधि में से या राज्य की संचित निधि 
में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर; 

(डः) भारत सरकार या किसी राज्य को सरकार या 
सम्राट के अधीन अथवा किसी देशी राज्य की 
सरकार के अधीन असेनिक हेसियत से सेवा करते 
समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति- 
वेतन दिये जाने के लिये किसी दावे पर 
तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्‍या हो, 
इस प्रश्न पर, 


परामर्श किया जायेगा, तथा इस प्रकार उन से पृच्छा किये हुए 
किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथा- 
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भाग १४--संघ और राज्यों के अधोन सेवारयें-- 
अनु ० ३२०-३२ १ 


स्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल या 
राजप्रमुख, उन से पृच्छा करे, परानर्ण देने का लोकसेवा- 
आयोग का कर्तव्य होगा : 

परन्त अखिल भारतोय सेवाओं के बारे में तथा संघ- 
कार्यों से संसक्‍्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति 
तथा राज्य के कार्यों से संसकत अन्य सेवाओं और पदों के बारे 
में यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, उन विषयों का उल्लेख 
करने वाले विनियम बना सकेगा, जिन में साधारणतया अथवा 
किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा कन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों 
में, लोकसेवा-आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा । 


(४) खड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी 
कि लोकसेवा-अयोग से उस रीति के बारे में परामश किया 
जाये जिस से कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) में निदिष्द कोई 
उपबन्ध बनाया जाना हैं अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद 
२३५ के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाना है । 

(५) खंड (३) के परन्तुक के अधोन राष्ट्रपति अथवा 
किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा बनाये गये सब 
विनियम उन के बनाये जाने के पश्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र यथा- 
स्थिति संसद के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान-मंडल 
के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून 
समय के लिये रखें जायेंगे, तथा निरसन या संशोधन द्वारा 
किये गये ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जेसे कि संसद्‌ के दोनों 
सदन अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों 
सदन उस सत्तु में करें जिस में कि वे इस प्रकार रखे गये हों । 


३२१. यथास्थिति संसद्‌ द्वारा निरमित अथवा राज्य के. 


विधान-मंडल द्वारा निरमित, कोई अधिनियम संघ-लोकसेवा- 
आयोग या राज्य-लोकसेवा-आयोग द्वारा संघ की या राज्य की 
सेवाओं के बारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा 


छोकसेवा 
आगयोगों के 


विस्तार की 


लोकसेवा- 
आयोगों के 
व्यय, 


लोकसे वा - 
आयोगों के 
' तिवेदन, 


१८८ | भारत का संविधान 
भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवायें-- 
अनु ० ३२१-३२३ 


विधि द्वारा गठित अन्य निगम-निकाय अथवा क्रिसी सावें- 
जनिक संस्था की सेवाओं के बारे में भी अतिरिक्त कृत्यों 
के प्रयोग के लिये उपबन्ध कर सकेगा। 


बाप 


३२२ संघ के, या राज्य के, लोकसेवा-आयोग के 
व्यय, जिन के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी-वृन्द 
क्रो, या के विषय में, दिये, जाने वाले कोई वेतन, भत्ते और 
निवृत्ति-वेतन भी हूँ यथास्थिति भारत की संचित निधि या राज्य 
की संखित निधि पर भारित होंगे। 


३२३. (१) संघ-आयोग का कतेव्य होगा कि राष्ट्रपति 
को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रति- 
वेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन 
मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का 
परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये 
कारणों क्रो स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन 
को प्रतिलिपि संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा। 


(२) राज्य-आयोग का कतंव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल 
या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में 
प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कतंव्य होगा कि 
ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की 
पूरति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती हूँ, राज्यपाल या राज- 
प्रमूख को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये 
काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिविदन दे तथा इन में से प्रत्येक 
अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल 
या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में 
कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया हे, ऐसी 
अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पप्ट करने वाले ज्ञापन के 
सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान-मंडल 
के समक्ष रखवायेगा । 


भाग १५ 


निवांचन 


३२४. (१) इस संविधान के अधीन संसद्‌ और प्रत्येक 
राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि 
तेयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का 
तथा राष्ट्रपति और उपराप्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अवीक्षण, 
निदेशन और नियंत्रण, जिस के अन्तर्गत संसद्‌ के तथा राज्यों 
के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्धृत या संसकक्‍त सन्देहों 
और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की 
नियुवित भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान 
में “निर्वाचन-आयोग” के नाम से निदिष्ट है) । 


(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा, यदि 
कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्‍तों से, जितने कि राष्ट्रपति 
समय समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन- 
आयुक्त और अन्य निर्वाचन-आयुकतों की नियुक्ति, संसद द्वारा 
उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। 


(३) जब कोई अन्य-निर्वाचन-आयुकत इस प्रकार नियुक्त 
किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन-आयुक्‍्त निर्वाचन-आयोग के सभा- 
पति के रूप में कार्य करेगा। 


(४) लोक-सभा, तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के. 


प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा विधान-परिषद्‌ वाले प्रत्येक 
राज्य को विधान-फरिषद्‌ के लिये पहिले साधारण निर्वाचन तथा 
तत्परचात्‌ प्रत्येक द्विवाषिक निर्वाचन से पूव्व॑, राष्ट्रपति निर्वाचन- 
आयोग से परामर्श कर के खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को 
दिये गये कृत्यों के पाछन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे 
प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे। 


निर्वाचनों का 
अधीक्षण, 
निदेशन भौर 
नियंत्रण 
निर्वाचन 
आयोग में 
निहित होंगे 


धमं, मूलवंश, 
जाति या लिग 
के आधार पर 
कोई थध्यक्ति 
निर्वाचक- 
बामावलि में 
सम्मिलित 
किये जाने के 
लिये अपातन्न न 
होगा तथा 
किसी विशेष 
निर्वाचक- 
नामावलि में 
सम्मिलित 
किये 

जाने का दावा 
ते करेगा . 
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(५) संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए निर्वाचन-आयुक्तों और प्रादेशिक आयुवतों की सेवा की 
दर्ते और पदावध्रि ऐसी होंगी जैसी कि राष्ट्रपति नियम द्वारा 
निर्धारित करें : 


परन्तु मुख्य निर्वाचन-आयुक्त अपने पद से वेसे कारणों और वेसी 
रोति के विना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और रीति से उच्चतम- 
न्यायालय का न्यायाधीण हटाया जा सकता ६ तथा मुख्य निवर्चिन- 
आयुक्त की अपनी नियुक्ति के पश्चात्‌ उस की सेवा को शर्तों में 
उस को अलाभकारी कोई परिवतेन न किया जायेगा : 


परन्तु यह और भी कि किसी अन्य निर्वाचन-आयुक्त या 
प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन-आयुदत की सिपारिश के 
विना पद से हटाया न जायेगा । 


(६) जब निर्वाचन-आयोग ऐसी प्रार्थता करे तब, राष्ट्रपति 
या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख निर्वाचन-आयोग या 
प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारी-वबृन्द प्राप्य करायेगा जैसे कि 
खंड (१) द्वाद्य निर्वाचन-आयोग को दिये गये क्ृत्यों के निर्वहन 
के लिये आवश्यक हो । 


३२५. संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचन के हेतु 
प्रत्यक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचक- 
नामावलि होगी तथा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिग या इन 
में से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावलि में ' 
सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा अथवा, ऐसे किसी 
निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मि- 
लित किये जानें का दावा न करेगा । 
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३२६, लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के 
लिये निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक ह तथा जो ऐसी तारोख 
पर, ज॑ंसी कि समुचित विदत्रान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
द्वारा या अधीन इस लिये नियत की गई हो, इक्‍्कीस वर्ष की 
अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान- 
मंडल द्वारा निमित किप्ती विधि के अवीन अनिवास, चित्त-विक्रृति, 
अपराध अथवा भ्रष्ट या अवध आचार के आधार पर अनहें नहीं 
कर दिया गया हे, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में 
पंजीबद्ध होने का हक्‍कदार होगा । 


३२७. इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, संसद, 
समय समय पर, विधि द्वारा संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी 
राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों 
से सम्बद्ध या संसक्‍त सब विषयों के सम्बन्ध में जिन के अन्तर्गत 
निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचनक्षेत्रों का 
परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन कराने के 
लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हें, उपबन्ध कर सकेगी । 


३२८. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा जहां 
तक संसद इस लिये उपबन्ध नहीं बनाती वहां तक, किसी राज्य का 
विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या 
संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में, जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-ना मा- 
वलियों का तैयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक 
गठन कराने के लिये अन्य सत्र आवश्यक विषय भी हें, उपबन्ध 
कर सकेगा । 


३२९. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) अनुच्छेद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित 
या निर्मातुभभिपष्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन- 
क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-द्षेत्रों को 


लोक-सभा 
ओर राज्यों 
की विधान- 
सभाओं के 
लिये निर्वा- 
चन का 
वयस्क-मता- 
घिकार के 
आधार पर 


होना. 


विधान-मंडलों 
के लिये निर्वा- 
चनों के 
विषय में 
उपबन्ध बनाने 
की संसद्‌ की 
शक्ति, 


किसी राज्य 
के विधान- 
मंडल की ऐसे 
विधान-मंडलरू 
के छिये 
निर्वाचनों के 
सम्बन्ध में 
उपबन्ध बनाने 
की दशक्ति, 


निर्वाचन - 
विषयों में 
न्यायालयों के 
हस्तक्षेप पर 
रोक. 
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स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी 
न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी : 


(ख) संसद्‌ के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी 
निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन-याचिका के विना 
कोई आपत्ति न की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी 
को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो 
समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि 
के द्वारा या अधीन उपबन्धित हैं 


भार १६ 


ज्कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध 
३३०. (१) लोक-सभा में-- 
(क) अन्नूसूचित जातियों के लिये, 
(ख) आसाम के आदिमजातिदझक्षेत्रों में की अनुसूचित 


आदिमजातियों को छोड़ कर आदिमजात्पिं के 
लिये, 


(ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये, 
स्थान रक्षित रहेंगे । 

(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों 
की संख्या का अनुपात लोक-सभा में उस राज्य को बांट भें दिये 
गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथा- 
स्थिति उस राज्य में की अनुसचित जातियों की, अथवा उस 
राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिम- 
जातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जन- 
संख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है । 


३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी यदि 


राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय 
का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक-सभा में उस समुदाय 
के दो से अनधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा । 


३३२. (१) प्रथम अनुसची के भाग (क) या भाग (ख) में 
उल्लिखित प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में :.नृसचित जातियों 
के लिय तथा आसाम के आदिमजातिलक्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम- 
जातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित 
रहेंगे । 

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों 
के लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे । 


को, चित 


जातियों और 
अनुसूचित 
प्रादिमजातियों 
के लिये लोक- 
सभा में स्थानों 
का रक्षण, 


लोक-सभा में 
झांग्ल-भार- 
तीय समुदाय 
का प्रतिनि- 
धित्व, 


राज्यों की 
वि न-सभा- 
श्रों में अनु- 
सूचित जा- 
तियों और 
अनुसूचित 
आदिमजाति- 
यों के लिये 
स्थानों का 
रक्षण, 


राज्यों की 
विधान- 
सभाओं 

में ऑग्ल- 
मारतीय 
समुदाय का 


प्रतिनिधित्व, 
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(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य. की विधान-सभा में 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित 
स्थानों को संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों को समस्त 
संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में को 
अनुसूचित जातियों की. अथवा उस राज्य में की या उस राज्य 
के भाग में को अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में 
स्थान इस प्रकार रक्षित हें, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की 
समस्त जनसंख्या से हैं । 

(४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी 
जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों 
की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि 
उस जिले को जनसंख्या का उस राज्य को समस्त जनसंख्या 
से हें । 

(५) शिलोंग के कटक और नगर-क्षत्र से मिल कर बने 
हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्त- 
शासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचनदक्षेत्रों में 
उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा । 


(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी 


'जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं हैं, 


उस राज्य की विधान-सभा के लिये शिलौंग के कटक और 
नगरूक्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर 
उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र 
नहोगा। 

३३३. अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की राय हो 
कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय 
का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं हैं तो उस 
विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित 
समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा । 


भारत का संविधान (१५५ 


भाग १६-कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध - 
अनु ० ३३४-३३६ 
३३४- इस भाग के पूबंवर्ती (उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी-- ७३ उछ 
(क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं 
में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम- 
* जातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी: 
तथा 
(ख) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं 
में नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय 
के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी, 
इस संविधान के उपबन्ध, इस संविधान के प्रारम्भ से 
दस वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न 
रहेंगे : 

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी वात से लोक-सभा के 
या राज्य की विधान-सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब 
तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथास्थिति उस समय 
विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का विघटन न हो 
जाये । 

३३५. संघ या राज्य के कार्यों से संसकत सेवाओं और 
पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपट्ता बनाये 
रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा 
जायेगा । 


३३६ (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पद्चात्‌ प्रथम 
दो वर्षों में संघ की रेल, बहि:शुल्क, डाक तथा तार सम्बन्धी 
सेवाओं के पदों के लिये आग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की 
नियुक्तियां १५ अगस्त १९४७ ई० के तुरन्त पूर्व वाले आधार 
पर की जायेंगी । 


स्थानों का 
रक्षण भौर 
विशेष 
प्रतिनिधित्व 
संविधान के 
प्रारम्भ से दस 
वर्ष के पश्चात 
न रहेगा. 


सेवाओं और 
पदों के लिये. 
अनुसूचित 
जातियों श्र 
अनुसूचित 
अ[दिम- 
जातियों के 
दावे, 

कातिपय 
सेवाओं में 
आंग्लभारतीय 
समुदाय के 
लिये विशेष 
उपबन्ध , 


आंग्ल- 
भारतीय 
समुदाय के 
फायदे के 
लिये शिक्षण 
अनुदान के 
लिये विशेष 
उपबन्ध, 


१९६] भारत का संविधान 


भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-..- 
अनु ० ३३६-३३७ 

प्रत्येक अनुवर्तों दो वर्षों को कालावधि में उक्त समुदाय 

के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या 


निकट पू्ववर्ती दो वर्षों की कालावधि में इस प्रकार रक्षित 
संख्या से यथासम्भव[दस प्रतिशत कम होगी : 


_» परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब 


रक्षणों का अन्त हो जायेगा । 

(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों 
के [जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये 
अहं पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय के लिये 
रक्षित पदोी से अन्य, अथवा उन से अधिक, पदों पर आंग्ल- 
भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी बात 


से रुकावट न होगी । 


्ब्क 


जे 


३३७, इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात्‌ पहिले तीन 


४ वित्तीय वर्षो में आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा 


के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक 
राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई० को अन्त होने 
वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे । 

, प्रत्येक अनुवर्ती,त्तीन वर्ष की कालावधि में, अनुदान निकट 
पूवेबर्ती तीन वर्ष की कालावधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये 
जा सकेंगे । 


परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे 
अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष 
रियायत हैं, उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे : 

परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षा- 
संस्था को अनुदान पाने का तब तक हक्‍क न होगा जब तक कि 
उस के वाषिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश ऑग्ल- 
भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य 
न किये गये हों । 


भारत का संविधान [१९७ 


भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-- 
अनु ० ३३८-३ ३९ 

३३८- (१) अनुसूचित जातियों और अनसचित आदिम- 
जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति 
नियुक्त करेगा 

(२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम- 
जातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से 
सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर 
कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जेसी कि राष्ट्रपति 
निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का 
कतेव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद्‌ के 
प्रत्यके सदन के समक्ष रखवायेगा । 

(३) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसू- 
चित आदिमजातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े 
वर्गों के प्रति निर्देश जिन को कि राष्ट्रपति इस संविधान के 
अनुच्छेद ३४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के 
प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेंश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल- 
भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं। 

३३९. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (खड)) में 
उल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित 
आदिमजातियों के कल्याण के बारे मे प्रतिवेदन देने के लिये आयोग 
की नियुक्ति आदेंश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा। 

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश 
में की जा सकेगी तथा उस में वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध 
भी हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे । 


(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे 
किसी राज्य को उस प्रकार के निदेश देने तक होगा जो उस 
राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये निदेश 


में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्बित 
से सम्बन्ध रखते हों । 


अनुसचित 
जातियों, 
अनुसूचित 
आदिम- 
जातियों 
इत्यादि के 
लिये विशेष 
पदाधिकारी, 


अनुसचित 

गें 

प्रशासन पर 
तथा अनुसू- 
चित आदिधम- 
जातियों के 
कल्याणार्थ 
संघ का 
नियंत्रण . 


पिछड़े हुए 
वर्गों की दश्ा- 
ओं के अनुसं- 
धान के लिये 
आयोग की 
नियुक्ति, 


भनुसूचित 
जातियां, 


१९८ |] भारत का संविधान 


भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-- 
अनु ० ३४०-३४१ 
३४०. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा 


की दृष्टि से पिछड़े हुये वर्गों की दशाओं के तथा जिन 
कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उन के अनुसंधान के लिये तथा 
संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने और 
उन को दशा को सुधारने के लिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा 
उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिये 
जाने चाहिय तथा जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जाने 
चाहिये उन के बारे में, सिपारिश करने के लिये राष्ट्रपति, आदेश 
द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जेसे वह उचित समझे, आयोग 
बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा 
अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी । 


(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए 
विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, 
जिस में पाये गये तथ्यों का समावेश होगा तथा जिस में ऐसी 
सिपारिशें की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे । 

(३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदन की 


एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कायंवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा। 


३४१, (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परा- 
मश करने के पदचात्‌, लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों 
या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के 
भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित 
जातियां समझी जायेंगी । 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति 
को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या 
उस में के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना 
में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अच्त्तगेंत या से 
अपवर्जित कर सकेगी, किनन्‍्त्‌ उपर्यक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा 


भारत का संविधान [१९९ 


भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध--- 
अनु ० ३४१-३४२ 

उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी 

अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा । 


३४२. (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख से 
परामर्श करने के पश्चात्‌ लो+-अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों 
या आदिमजाति-समुदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति- 
समुदायों के भागों या उन में के यथों का उल्लेख कर सकेगा 
जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध 
में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी । 


(२) संसद विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति- 
समुदाय. को, अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय 
के भाग या उस में के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली 
गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों 
की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित, कर सकेगी, किल्तु 
उपयुक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली 
गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित 


नहीं किया जायेगा । 


अनुस चित 
आदिम- 
जातियां 


धंधघ की राज- 
भाषा, 


राजभाषा के 
हिये संसद 
का आयोग 
कौर समिति, 


भांग १७ 
राजभाषा 
अध्याय १.--संघ की भाषा 


३४३, (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी 
होगी । 


संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिय प्रयोग होन वाले 
अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्‍न्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। 

(२) खंड (१) से किसी बात के होते हुए भी इस 
संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ 
के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की 
जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह 
प्रयोग की जाती थी : 


परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के 
राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ 
साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय प्रंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप 
के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । 


(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद 
उवत पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात्‌ विधि द्वारा-- 


(क) अंग्रेजी भाषा का; अथवा 
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, 


ऐसे,प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी 
विधि में उल्लिखित हों । 

३४४. (१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच 
वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष को 
समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक 
सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रति- 
निधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा 
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जसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, त्था आयोग द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेशर परिभाषित करेगा। 


(२) राष्ट्रपति को-- 


(कै) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के 
उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के ; 


(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सबया किसी 
के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के ; 


(ग) अनुच्छेद ३४८ में वर्णित प्रयोजनों में से सब या 
किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के; 


(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों 
के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के ; 


(डः) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य 
के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच 
संचार की भाषा तथा उन के प्रयोग के बारे में 
राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किये हुए किसी 
अन्य विषय के, 


आरे में सिपारिश करने का आयोग का कतेंव्य होगा । 


(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिशें करने में आयोग 
भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वेज्ञानिक उन्नति का तथा 
लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों के लोगों के 
न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा ।* 


(४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित को जायेंगी जिन 
में से बीस लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-परिषद्‌ के 
सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोक-सभा के सदस्यों तथा राज्य-परिषद्‌ 
के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल 
संकमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे । | 


राज्य की 
राजमाषा गे 
राजभाषायें, 


(क्‌ राज्य 
भ्रौर दूसर के 
बीच में अयवा 
राज्य और 
संघ के ढीच 
में संचार के 
लिये राज- 
भाषा, 


किसी राज्य के 
जनसमुदाय के 


किसी विभाग 


द्वारा बोली 
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(५) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों को 
परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति 
को करना समिति का कर्तव्य होगा । 

(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति 
खंड (५) में निर्दिप्ट प्रतिविदन पर विचार करने के पश्चात्‌ उस 
सारे प्रतिवेदन के या उस के किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल 
सकेगा । 


अध्याय २,--प्रादशिक भापाएं 


३४५. अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकोय 
प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य 
में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को 
या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा : 


परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इस से 
अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकोय 
प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के 
लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी । 


३४६. संघत्र में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के 
लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य 
के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में 
संचार के लिये राजभाषा होगी : 


परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हूं कि ऐसे राज्यों 
के वीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे 
संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी ! 


३४७. तद्विषयक मांग की जाने पर याँद राष्ट्रपात का समा- 
धान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त 
अनुपात चाहता है कि उस के द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा 
राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी 
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भाषा को उस राज्य में सव्वेत्र अथवा उस के किसी भाग में ऐसे 


प्रपोज के लिये जैम्ता कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा 
दी जाये । 


अध्याय ३.--उचतमस्यायालय, उद्चन्यायां तयों आदि की भाषा 
३४८ (१) इस भाग के पबवर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते 
हुए भी जब तक संस र्‌ वित्रि द्वारा अन्यव्रा उपबन्ध न करे, तब तक--- 
(क) उच्चतमन्यावालय में तथा प्रत्पेक उच्चन्यायालय में 
सब कार्यवाहियां; 
(ख) जो-- 

(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले 
जो संशोधन, संसद के प्रत्येक सदन में पुरः- 
स्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ, 

(२) अधिनियम संसद्‌ द्वार। या राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश 
राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा 
प्रव्यापित किय्रे जायें, उन सब के प्राधिकृत 
पाठ, तथा 


(३) आदेश, नियम, .विनियम और उपविधि इस 
संविधान,के अवीन, अथवा संसदया राज्यों 
के विवान-मंडल द्वारा निर्मित किसी 
विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके 
प्राधिकृत पाठ, 

अंग्रेजी भाषा में होंगे । 
(२) खंड (१) के उपबंड (क) में किकश्षी बात के होते 


हुए भो किप्री राज्य का राज्जपाल या राजशनुत्र॒ राष्ट्रपति 


की पूर्व सम्पति से हिन्दी भावा का या उस राज्य, में 
राजकीय प्रप्रोजत के लिये प्रतोग होते वाली किसी [अन्य 
भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले 
उच्चन्पायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर 
सकेगा : 


जान वाली 
भाषा के 
सम्बन्ध में 
विशेष उपबन्ध, 


उच्चतमन्यां- 
पालय और 
उच्चन्याया - 
लयों में तथा 
अधिनियमों, 
विधेयकों 
आदि में प्रयोग 
की जाने 
वाली भाषा. 


भाषा सम्बन्धी 
कृछ विधियों 
को 
अधिनियमित 
करने के 
विशेष 
प्रक्रिया' 


ब्यथा के 
नवारण के 
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परन्तु इस, | खंड; की कोई बात& वेसे उच्चन्यायालय द्वारा 


दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को ल गून होगी। 


(३) खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते 
हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान- 
मंडल में प्र:स्थापित विधेयकों या उस के द्वारा पारित अधि- 
नियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
द्वारा प्रस्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका 
(३) में निदिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि 
में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के 
प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय 
सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के 
प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उस का अनुवाद 
उस खंड के# अभिप्रायों के लिये उस का अंग्रेजी भाषा में 
प्राधिकृत पाठ (समझा जायेगा । 


३४९, इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की काला- 
वधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में वर्णित प्रयोजनों 
में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये 
उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद्‌ के किसी 
सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजुरी के विना न तो पुरःस्थापित 
और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के 
पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये 
जाने की मंजूरी अनुच्छेद ३४४ के खंड (१) के अधीन 


गठित आयोग की सिपारिशों पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (४) 


के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करन केः 
पश्चात्‌ ही राष्ट्रपति देगा । 


अध्याय ४ --विशेष निदेश 


३५०. किसी व्यथा के निवारण के छिये संघ या राज्य 
के किसी पदाधिकारी य्ग प्राधिकारी को [ यथास्थिति संघ म 
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या राज्य प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन 
देने का, प्रत्यक व्यक्ति को हक्‍क होगा। 


३५१. ट्विन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उस का विकास 
करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों 
की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उस की आत्मीयता 
में हस्तक्षेप किये विना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में 
उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओ्रों के रूप, शैली और पदावलि 
को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो 
वहां उस के' शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा 
गौणत: वेसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उस की 
समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कतंव्य होगा । 


लिये अभिवे- 
दन में 
प्रयोक्तग्य 
भाषा, 


हिन्दी भाषा 


के विकास 
के लिये 
निदेद, 


आपात की 
उद्घोषणा, 


भाग १८ 


आपात-उपबन्ध 


३५२ (१) यदि गटाष्ट्रपति का समाधान ही जाये कि 
गम्भीर आपात विद्यमान हे जिस से कि युद्ध या वाह्य आक्रमण 
या आभ्यन्तरिक अश्ञान्ति से भारत या उस के राज्यदुक्षेत्र के 
किसी भाग को सुरक्षा संकट में हे, तो वह उद्घोपणा द्वारा 
उस आशय की घोषणा कर सकेगा । 


(२ ) खंड (१ ) के अधीन की गई उद्घोषणा--- 


(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा 
सकेगी ; 


(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी; 


(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेंगी 
जब तक कि संसद्‌ के दोनों सदनों के संकत्पों 
द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले 
अनुमोदित न कर दी जाये : 


परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गईं है जब 
कि लोक-सभा का विघटन हो चुका हैं अथवा लोक-सभा का विघटन 
इस खंड के उपखंड (ग) में निदिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर 
हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो चुका हे किन्तु ऐसी उद्घोषणा 
के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि को समाप्ति से 
पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया हूं तो उद्घोषणा 
उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के 
पश्चात्‌ प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवरतेन 
में न रहेगी जब तक कि उक्त ठीस दिन की कालावधि की 
क्षमाप्ति से पूर्व उदघोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प 
लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता। 
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(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि युद्ध या 
वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति का संकट सन्निकट हे 
तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा एसा कोई आक्रमण या अजान्ति 
नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्यजक्षेत्र 
के किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में है ऐसा 
घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी । 


३५३, जब आपात को उद्घोषणा प्रवतन में है तब--- 


(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
संघ की कार्यपरालिका शक्ति का विस्तार किसी 
राज्य को इस विपय में निददेश देने तक होगा 
कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का 
किय रीति से प्रयोग करे; 


(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की 
संसद्‌ की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां 
बनाने को शक्ति भी होगी जो उस विषय 
करे बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों 
और प्राब्रिकारियों को शक्तियां देती तथा 
कतंव्य सौंपती हो अथवा दवितयों का 
दिया जाना और कर्त॑ब्यों का सौंपा जाना 
प्राधिकृति करती हो चाहे फिर वह विषय 
ऐसा हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं है । 


३५४. (१) जब कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, 
तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस संविधान 
के अनुच्छेद २६८ से २७९ तक के सब या कोई उपबन्ध 
एसी किसी कालावधि में, जेसी कि उस आदेश में उल्लिखित 
की जाये और जो किसी अवस्था में भी उस वित्तीय वर्ष 
की समाप्ति से आग॑ विस्तृत न होगी, जिस में कि उद्घोषणा 
प्रवतंन में नहीं रहती, ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन 
प्रभावी होंगे उसे कि वह उचित समझे। 


आपात की 
उद्धोषणा 
का भाव. 


आपात की 


उद्घोषणा 
जब 5वर्तन 


में है तब 
राजस्वों के 
वितरण 
सम्बन्धी 
उपबन्धों की 
पयुक्ति, 


चाह्य आक्रमण 
और 
आमभ्यन्तरिक 
अद्यान्ति से 
राज्य का 
पंरक्षण करने 
का संघ का 
कृतेब्य, 
राज्यों में 
सावंधानिक 
तंत्र के विफल 
हो जाने की 
अबस । में 
“उपबन्ध 
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(२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के 
दिये जाने के परचात्‌ यथासम्भव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखा जायेगा ' 

३५५, वाह्य आक्रमण और आम्यन्तरिक अज्ञान्ति से प्रत्येक ' 
राज्य का संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस 
संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करनाः 
संघ का कतेंव्य होगा ) 


३५६, (१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से 
प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्पति का समाधान हो जाये 
कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में कि उस राज्य का 
शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता तो राष्ट्ूपति उद्घोषणा द्वारा-- 

(क) उस राज्य को सरकार के सब या कोई कृत्य, 
तथा बथास्थिति राज्यपाल या - राजप्रमुख में, 
अथवा राज्य के विधान-मंडल को छोड़ कर राज्य 
के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित, या 
तत्तदद्वारा प्रयोक्‍क्तव्य सब या कोई शक्तियां 
अपने हाथ में ले सकेगा; 


(ख) घीषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडलू 
को शक्तियां संसद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या 
अधीन प्रगोक्तव्य होंगी ; 


(ग) राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से 
सम्बद्ध' इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के 
प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशत: निलम्बित करने के 
लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनृषंगिक 
उपबन्ध बना सकेगा जेसे कि राष्ट्पति को 
उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के 
लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें : 
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परन्तु इस (खंड की किसी बात से राष्ट्रपति को यह 
प्राधिकार न होगा कि वह उच्चन्यायालय में निहित या तद्द्वारा 
प्रयोक्तव्य शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले अथवा 
इस संविधान के उच्चन्यायालयों से सम्बद्ध किन्‍्हीं उपबन्धों 
के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित कर दे। 


(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उदघोषणा द्वारा 
प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकेगी। 


(३) इस अनुच्छेद के अधीन को गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद 
के प्रत्येक सदन के समक्ष रखो जायेगी, तथा जहां वह पव॑वर्ती 
उद्घोषणा को प्रतिसंहत करने वाली उद्घोषणा नहीं हैँ वहां वह 
दो महीने की समाप्ति पर,* यदि उस कालावधि की समाप्ति 
से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकलपों द्वारा वह अनुमोदित 
नहीं हो जाती तो, प्रवतेन में नहीं रहेगी : 


परन्तु यदि ऐसी कोई उदघोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को 
प्रतिसलंहृत करने वालो नहीं है) उस समय निकाली गई है 
जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका हैं अथवा लोक-सभा का 
विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर 
हो जाता हैँ तथा यदि उदघोषणा का अनुमोदन करने वाला 
संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो चुका हूँ किन्तु ऐसी 
उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की 
समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो 
उदघोषणा उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन 
के पश्चात्‌ प्रथम बार बंठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन 
में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की 
समाप्ति से पूब उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प 
लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता। 


(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रतिसंहृत नहीं हो 
गई हो तो, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का 
अनुमोदन करन वाले यंकल्पों में सेदुमरे के पारित हो जाने की 


अनच्छुद 
३५६ के 
अधीन निका- 
ली गई 
उद्घोषणा के 
अधीन 
विधायिनी, - 
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तारीख से छ महीने की कालावधि की समाप्ति पर वह प्रवर्तन 

नहीं रहेगी ह 

परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त रखन के लिये अनु- 
मोदन करने वाला संकल्प, यदि और जितनी बार, 
संसर के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो, 
और उतनी वार, वह उद्घोषणा, जब तक किं प्रतिसंहत 
न हो जाये, उस तारीख से जिस से कि वह इस खंड के 
अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छ महीने की और 
कालावधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्‌- 
घप्रोपणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त 
नहीं रहेंगी : 

परन्तु यह और भी कि यदि लोक-सभा का विघटन 
छ मास की किसी ऐसी कालावधि के भीतर हो जाता 
है तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने का अनु- 
मोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो 
चुका हैँ किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाय रखने 
के बारे में कोई संकल्प लछोक-सभा द्वारा उक्त कालावधि 
में पारित नहीं हुआ हैं तो उद्घोषणा उस तारीख से 
जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गंइन के पद्चात्‌ प्रथम 
बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न 
रहेगा जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति 
से पूर्व उद्घोषणा को प्रवर्तन में बनाये रख का अनुमोदन 
करनें वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो 
जाता । 

३५७, (१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के 
अधीन निकाली गई उदघोषणा द्वारा यह घोषित किया गया हैं 
कि राज्य के विधान-मंडरू की शक्तियां संसद कै आधिकार 
के द्वारा या अधीन प्रयोकक्‍तव्य होंगी बढ़ीं+- 

(क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने को 
गक्ति राष्टपति को देने के लिये तथा 
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ऐसी दी हुई शक्ति को कित्ी अन्य प्राधिकारी 
को जिसे राष्ट्पति उस लिये उल्लिखित करे, 
ऐसी हर्तों के अधीन जिन्हें आरोपित करना 
वह उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये 
राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने को संसद की; 


(ख) संघ अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों 
को शक्ति नेया कतेंव्य आरोपित करने के 
लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना 
या कठेंग्यों का आरीपित किया जाना 
प्राधिकृत करने के लिये, विधि बनाने की 
संसद्‌ की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि 
बनाने की शक्ति जिस अन्य प्राधिकारी में उपखंड 
(क) के अधीन निहित हैँ उस की ; 

(ग) जब लोकन्सवाा सत्त में न हो तब व्यय के लिये 
संसद्‌ की मंजूरी लम्बित रहने तक राज्य की 
संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत 
करने क्रो राष्ट्रपति की, 

क्षमता होगी । 


(२) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति के प्रयोग में 
संसद्‌ द्वारा अथवा राष्ट्रपति अथवा खड (१) के उपखंड 
(क ) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित कोई विधि, 
जिसे अनच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव 
में संसद या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के 
लिये सक्षम न होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के 
पश्चात्‌ एक वर्ष की कालावधि को समाप्ति पर अक्षमता की 
मात्रा तक सिवाय उन बातों के प्रभाव में न. रहेगी जो 
उक्त कालावधि की समाप्ति से प्र की गई या की जाने से 
छोड़ दी गई थीं जब तक कि वे उपबन्ध, जो इस प्रकार 
प्रभावी न रहेंगे, समुचित विव्रान-मंडल के अधिनियम द्वारा 


उस से पहिले ही या तो निरसित और या रूपभेदों के सहित 


या विना पुनः अधिनियमित न कर दिये गये हों । 


शक्तियों 
प्रयोग, 


का 


आपातों में 
अनुच्छेद १९ 
के उपबन्धों 
का विलम्बब, 


आपात में 
भाग ३ द्वारा 
प्रदत्त 
अधिकारों के 
प्रवर्तन का 
निलम्बन, 


वित्तीय आपात 
के बारें में 
उपबन्ध, 
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३५८. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हैँ तक 
अनुच्छेद १९ की किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि 
बनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की 
भाग ३ में परिभाषित शक्तित, जिसे वह राज्य उस भाग में 
अन्तरविष्ट उपबन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये 
सक्षम होता, निर्वन्धित नहीं होगी, किन्तु इस प्रकार निर्मित 
कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तेन में न रहने पर अक्षमता की 
मात्रा तक तुरन्त प्रभावशुन्य हो जायेगी सिवाय उन बातों के 
जो विधि के इस प्रकार प्रभावशूनन्‍्य होने से पहिले को गई 
या की जान से छोड़ दी गई थीं। 


३५९, (१) जहां कि आपात क्रो उद्घोषणा प्रवतन में 
हैं वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग 
३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसों को प्रवरतित कराने के लिये, 
जेसे कि इस आदेश में वाणित हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का 
अधिकार तथा इस प्रकार वरणित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये 
किसी न्यायालय में ठम्बित सब कार्यवाहियां उस कालावधि के 
लिये जिस में कि उद्घोषणा लागू रहती हे अथवा उस से छोटी ऐसी 
कालावधि के लिये, जेसी कि आदेश में उल्लिखित को जाये, 
निलम्बित रहेगी । 


(२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेश भारत के समस्त 
राज्य-क्षेत्र में अथवा उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा । 


(३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये 
जाने के पश्चात्‌ यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येके सदन के समक्ष 
रखा जायेगा । 


३६०, (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी 
स्थिति पेदा हो गई है जिस से भारत अथवा उस के राज्य-क्षेत्र के 


किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में हैं तो वह 
उद्घोषणा द्वारा उन बात की घोषणा कर सकेगा। 
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(२) अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छद के 
अधीन निकाली गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में वेसे ही लागू होंगे 
जैसे कि वे अनुच्छेद ३५२ के अधीन निकाली गई आपात की 
उदघोषणा के लिये लागू होते हें । 

(३) उस कालावधि में जिस मे कि खंड (१) में वरणित कोई 
उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी 
राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी एसे सिद्धान्तों का पालन 
करने के लिये निदेश देने तक, जेसे कि निदेशों में उल्लिखित हों 
तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 
देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी । 


(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 
( क्‌ ) एसे किसी निदेश के अन्‍न्तर्गेत-- 


(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने 
वाले व्यक्तियों केसब या किन्‍्हीं वर्गों 
के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा 
करने वाले उपबन्ध, 

(२) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, 
जिन को अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध लागू हैं, 
राज्य के विधान-मंडल के द्वारा उन के 
पारित किये जाने के परचात्‌ राष्ट्रपति के 
विचार के लिये रक्षित करने के लिये उप- 
बन्ध, भी हो सकेंगे ; 


(ख) उस कालावधि में, जिस में कि इस अनुच्छेद के 
अधीन निकाली गई उदधोषणा प्रवर्तन में है, 
उच्चतमन्यायालय और उच्च्चन्यायालयों के 
न्यायाधीशों के सहित, संघ के कार्यों के सम्बन्ध 
में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी 
वर्ग के बवेतनों और भत्तों में कमी के लिये निदेश 
निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा | 


राष्ट्रपति और 
राज्यपाछों 
भौर राज- 
प्रमुखों का 
संरक्षण, 


भाग १६ 


प्रकीण 


३६१. (१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख 
अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त॑ब्यों के पालन के लिये 
अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कतंव्यों के पालन में अपने 
द्वारा किये गये अथवा कतुमभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी 
न्यायालय को उत्तरदायी न होगा : 


परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये 
संसद्‌ के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामोहदि्ष्ट किसी न्यायालय, 
न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनवि- 
लोकन किया जा सकेगा : 


परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ 
नहीं किया जायेगा मानों कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य 
की सरकार के खिलाफ सम्चित कार्यवाहियों के चलाने के किसी 
व्यक्ति के अधिकार को निबेन्धित करती है । 


(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रभुख 
के खिलाफ उस की पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही 
किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चाल रखी 


जायगी । 


(३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को 
पदावधि में उसे बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्याया- 
लय से कोई आदेशिका नहीं निकलेगी । 


'.. (४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राज- 


प्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पर्चातू, अपने 
वैयवितक रूप में किये गये अथवा कत्‌मभिप्रेत किसी काये के बारे 


(में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के 


खिलाफ अनुतोष की मांग करने वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियां 
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उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तब तक संस्थित न की जायेंगी, 
जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप, उन के लिये वाद का कारण 
ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
निवासस्थान तथा उस से मांग किये जाने वाले अनुतोष का वर्णन 
करने वाली लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल 
या राजप्रमुख' को दिये जानें अथवा उस के कार्यालय में छोड़े जानें 
के पश्चात्‌ दो मास का समय व्यतीत न हो गया हो । 


३६२. संसद्‌ की या किसी राज्य के विधान-मंडल की 
विधि बनान की शवित के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के 
शासक के बैयवितक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के 
विपय में एसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जेसा कि अनुच्छेद 
२९१ के खंड (१) में निदिष्ट है, दी गई प्रत्याभूति या 
आदवासन का सम्यक्‌ ध्यान रखा जायेगा। 

३६३. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
किन्त अनुच्छेद १४३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो 
उच्चतमन्यायाठक्‍्य और न किसी अन्य न्यायालय को किसी 
सन्धि, करार, प्रसंविदा वचन-बन्ध सनद अथवा एसी ही किसी 
अन्य लिखत से, जो इस सविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी 
देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित की गई 
थी तथा जिस में भारत डोमीनियन की सरकार या इस की पूर्वा- 
धिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ 
के पश्चात्‌ प्रवर्तन में हैँ या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद 
में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वदन-बन्ध, सनद अथवा 
ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्धों 
में से किसी से प्रो-द्रत किसी अधिकार, या उद्भुत किसी दायित्व 
या आभार, के धिषथ में किगी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा। 

(२) इस अनुच्छंद मे-- 

(क) “देशी राज्य” से अभिप्रेत हँ कोई राज्य-क्षेत्र जो 
सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार 


द्वारा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले, ऐसा 
राज्य अभिनज्ञात था; तथा ' 


देशी राज्यों 

के शासकों के 

अधिकार और 
विशेषाधिका र. 


कतिपय 
सन्धियों, 
करारों इत्यादि 
से उद्भूत 
विवादों में 
न्यायालयों 
द्वारा हस्तक्षेप 
का वर्जन, 


महापत्तनों 
ओर विमान* 
क्षेत्रों के लिये 
विशेष 
उपबन्ध . 
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(ख) “शासक” के अन्तर्गत है, राजा, प्रमुख या अन्य 
कोई व्यक्ति जो सम्राद या भारत डोमीनियन 
की सरकार द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी 
देशी राज्य का शासक अभिज्ञात था । 

३६४. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेंगा कि ऐसी 
तारीख से ले कर जैसी कि अधिसूचना में उल्लिखित हो-- 

(क) संसद या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित 
कोई विधि किसी महापत्तन या विमानक्षेत्र 
को लागू न होगी अथवा ऐसे अपवादों या 
रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक- 
अधिसचना में उल्लिखित हों, लागू होगी; 
अथवा 

(ख) कोई वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमान- 
क्षेत्र में उक्त तारीख से पहिले की हुई या 
किये जाने से छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध 
पे अतिरिक्त अन्य बातों के लिये प्रभावी न 
होगी, अथवा ऐसे पत्तन या विमानक्षेत्र में 
ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह 
कर, जसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित 
हों, प्रभावी होगी । 

(२) इस अनुच्छेद में-- 

(क) “महापत्तन” से अभिप्रेत हे कोई पत्तन जो संसद 
द्वारा निमित क्रिसी विधि या किसी 
वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन 
महापत्तन घोषित क्रिया गया हैं तथा उस 
के अन्तगंत वे सब क्षेत्र हैँ जो तत्समय 
ऐसे, पत्तन की सीमाओं के अन्तर्गत हैं ; 

(ख) “विमान-क्षेत्र ” से अभिप्रेत है वायु-पथों, विमानों 
और विमान-परिवहन से सम्बद्ध अधिनिय- 
मितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित 
विमान-क्षेत्र । 


भाग 
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३६५, जहां इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के 
अधीन संघ [की कार्यपालिका शवित के प्रयोग में दिये गये 
किन्‍्हीं निदेशों का अनुवर्तेन करने में या उन को प्रभावी 
करने में; कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये 
यह मानना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई 
है जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के 


अनुकल नहीं 


चलाया जा सकता । 


३६६. जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस संविधान 
में निम्नलिखित पदों के वे अर्थ हैं जो क्रमशः उन को यहां 
दिये ,गये हें; अर्थात्‌--- 


(१) 


(२) 


“क्ृषि-आय” से अभिप्रेत हे भारतीय आय-कर से 

सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये 
, परिभाषित क्रृषि-आय ; 

“आंग्ल-भारतोय” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिस 
का पिता (अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य 
पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का है या था, 
किन्तु जो भारत राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत 
अधिवासी हरे और जो एसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे 
जनकों से जन्मा है जो वहां साधारणतया 
निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी 
प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हें; 

“अनुच्छेद” से अभिप्रेत हैँ इस संविधान का 
अनुच्छेद ; 

“उधार लेना” में अन्तर्गत है वाषिकियों के 
अनुदान द्वारा धन लेना तथा “उधार” का 
तदनुसार अर्थ किया जायेगा ; 

“खंड” से अभिप्रेत हैँ उस अनुच्छेद का खंड 
जिस में कि वह पद आता है; 

“निगम-कर” से अभिप्रेत हैं कोई आय पर कर, 
जहां तक कि वह कर समवायों द्वारा देय 
हैं, तथा ऐसा कर है जिस के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित शर्तें पूरी होती हेँ-- 


(क) कि वह कृषि-आय के विषय में आदेय नहीं है; 


संघद्वारा दिये 
गये अल 
का 

करने या उन 
को प्रभावी 
करने में अस- 
फरूता का 
प्रभाव, 


परिभाषाएं., 
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(ख) कि उस कर पर लागू होने वाली किन्‍्हीं 
अधिनिय्रमितियों से समवायों द्वारा दिये 
जाने वाले कर के बारे में कोई कटौती 
उन छाभांशों में से जो समवायों द्वारा 
व्यवितयों को देय हैं प्राधिकृत नहीं है ; 

(ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे 
लाभांग पाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण आय 
की गणना में, अथवा एसे व्यक्तियों द्वारा 
देय अथवा उन को लोटाये जाने वाली 
भारतीय आय-कर की गणना में, इस 
प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने 
का कोई उपवन्ध विद्यमान नहीं है; 

(७) “तत्स्थानो प्रान्त”, “तत्स्थानी देशी राज्य” अथवा 
“तत्स्थानी राज्य” से संशवात्मक दक्ाओं में 
अभि प्रेत हैं ऐसा प्रांत, देशी राज्य, या राज्य 
जिसे प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्र 
पति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देशी 
राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे; 

(८) “ऋण” के अन्तगत हे वा्षिकियों के रूप में मूलधन 
राशियों के लोटाने के किसी आभार 
के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी 
प्र्याभ्ति के अधीन कोई दायित्व तथा 
“ऋणभारों” का तदनुसार अर्थ किया जायेगा; 

(९) “सम्पत्ति-शुत्क” से अभिप्रेत हूँ कोई शुल्क जो 
मृत्यु पर रिक्थ हुई, अथवा संसद या राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में 
निर्मित विधियों के उपबन्धों के अधीन वेसी 
रिक्थ हुई समझी जाने वाली, सारी सम्पत्ति 
के, उवत विधियों के द्वारा या अधीन विहित 
नियमों के अनुसार अभिनिश्चित, मूल मूल्य 
पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो; 
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(१०) “बतेमान विधि” से अभिप्रेत हे कोई विधि, 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी 
विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या 
विनियम को बनाने की शक्ति रखने वाले 
किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्त 
द्वारा पारित या निर्मित हैं ; 

(११) “फेडरलन्यायालय” से अभिप्रेत है भारत शासन- 
अधिनियम १९३५ के अधीन गठित, फेडरल- 
न्यायालय ; 

(१२) “वस्तुओं” के अन्तर्गत है सब सामग्री परण्य 
और पदार्थ ; 

(१३) “प्रत्याभूति” के अन्तगंत है कोई ऐसा आभार 
जो इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी 
उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशि 
से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया 
गया हो; 

(१४) “उच्चन्यायालय” से अभिप्रेत है कोई न्यायालय 
जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी 
राज्य के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता हैं, 
तथा इस के अन्तगंत हे-- 

(क) इस संविधान के अधोन उच्चन्यायालय रूप 
में गठित या पुनर्गंठित भारत राज्यकक्षेत्र 
में का कोई न्यायालय; तथा 
(ख) भारत राज्यजक्षेत्र में का कोई अन्य त्यायालय 
जो इस संविधान के सब या किनहीं 
प्रयोजनों के लिय संसद्‌ से विधि द्वारा 
उच्चन्यायालय घोषित किया जाये; 

(१५) “देशी राज्य” से अभिप्रेत ह कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र 
जिसे भारत डोमीनियन की सरकार ऐसा 
राज्य अभिज्ञात करती थी; 
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(१६) “भाग” से अभिप्रेत हैं इस संविधान का भाग; 

(१७) “निवृत्ति-वेतन” से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति 
को, या के बारे में, देय किसी प्रकार का 
निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह अंशदायी हो या 
न हो तथा इस के अन्तर्गत है उस, प्रकार 
देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, उस प्रकार देय, उपदान 
तथा किसी भविष्य निधि के चन्दों को ब्याज 
सहित या रहित तथा उन के अन्य जोड़ 
सहित या रहित लौटाने के लिये देय कोई 
राशि या राशियां; 


(१८) “आपात की उद्घोषणा” से अभिप्रेत है वह 
उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) 
के अधीन निकाली गई हो; 

(१९) “लोक-अधिसूचना” से अभिप्रेत हे भारत के 
सचना-पत्र में अथवा जेसी कि स्थिति हो, राज्य 
के राजकीय सूचना-पत्र में अधिसूचना; 

(२०) “रेल” के अन्तगेत नहीं हँं-- 

(क) किसी नगर-स्ेत्र में ही पूर्णतया स्थित द्रामवे, 
अथवा 

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी 

एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे 
संसद्‌ ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित 
किया हो; 

(२१) “राजप्रमुख” से अभिप्रेत हे । 

(क) हेदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
जो राष्ट्रपति द्वारा हेदराबाद के निजाम 
के रूप में तत्समय अभिज्ञात ह ; 
जम्मू और.काश्मीर राज्य मंसूर राज्य 
के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में 
तत्समय अभिज्ञात है ; तथा 
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(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख 
के रूप में तत्समय अभिन्ञात है, 

तथा उस में उक्त राज्यों में से किसी 
के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति भी 
अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य 
के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्तियां प्रयोग 
करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात है; 


(२२) “शासक” से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में 
अभिप्रेत ह कोई राजा, प्रमुख या अन्य 
कोई व्यक्ति जिस ने ऐसी कोई प्रसंविदा 
या करार, जंसा कि अनच्छेद २९१ के 
खंड (१) में निदिष्ट हें, किया था तथा 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक 
तत्समय आऑऔ ज्ञात हैं तथा उस के अनन्‍्तगंत 
ऐसा कोई व्यक्ति भी हे जो राष्ट्रपति द्वारा 
ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय 


अभिन्नात ह ; 


(२३) “अनुसूची” से अभिप्रेत हे इस संविधान की 
अनुसूची ; 

(२४) “अनुसूचित जातियां” से अभिप्रेत हैं ऐसी 
जातियां, मूलबंशध या आदिमजातियां अथवा 
ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों 
के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद 
३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के 
लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं; 


(२५) “अनुसूचित आदिमजातियां” से अभिप्रेत हैं 
ऐसी आदिमजातियां या आदिमजाति-समृदाय 


निर्वेचन , 
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अथवा एसी आदिम-जातियों या आदिमजाति- 
समुदायों के भागया उन में केयूथ जो 
कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस 
संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसू- 
चित आदिमजातिवां समझी जाती हों ; 

(२६) “प्रतिभूतियों के अन्तर्गत निधविपत्र भी है; 

(२७) “उपखंड' से अभिप्रेत हैँ उस खंड का उपखंड 
जिस में कि यह पद आता हैं; 


(२८) “कराधान” के अन्तर्गत है किसी कर या लाभ- 
कर का लगाना चाहे फिर वह साधारण या 
स्थानीय या विशेष हो, और कर” का तदनु- 
सार अर्थ किया जायेगा ; 


(२९) “आय पर कर के अच्तगंत हैं अतिरितत लाभ- 
कर के प्रकार का कर । 

(३०) “उपराजप्रमुख से प्रथम अनुसूची के भाग (ख) 
में उत्लेिखित किसी राज्य के सम्बन्ध में 
वह व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में 
तत्समय अभिन्ञात हैं । 


३६७, (१) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न 
हो तब तक इस संविधान के निर्वचन के हेतु साधारण 
परिभाषा-अधिनियम १८९७, किन्‍्हीं ऐसे अनुकूलनों और 
रूपभेदों के साथ जंसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन 
उस में किये जायें वेसे ही लागू होगा जसे कि वह 
भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के अधिनियम के निवंचन के 
लिये लागू है । 


(२) इस संविधान में संसद के या द्वारा निभित अधिनियमों 
या विधियों के किसी निर्देश में अथवा प्रथम अनसची के भाग 
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(क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल 
के या द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश 
के अन्तगंत यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल या राजप्रमुख 
द्वारा अध्यादेश का निर्देश भी समझा जायेगा । 

(३) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये “विदेशी राज्य 
से अभिप्रेत हें भारत से भिन्न कोई राज्य : 

परन्तु संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न 
होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जेसे कि आदेश में उल्लिखित किये 
जायें, घोषित कर सकेगा । 


भाग २० 
संविधान का संशोधन 


संविधाव के १६८ इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन 

संशोधव के के लिये विधेयक को संसद्‌ के किसी सदन में पुर:स्थापित कर 

किये किया के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन 
की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उप- 
स्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून 
बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता हैं तब वह राष्ट्रपति के 
समक्ष उस को अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को एसी 
अनुमति दी जाने के परचात्‌ विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संवि- 
धान संशोधित ःो यागेगा . 


परन्तु यदि ऐसा कोई संशोध न--- 


(क)४ अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनु- 
च्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में; अथवा 


(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ 
या भाग ११ के अध्याय १ में; अथवा 


(ग) सातवीं अनसूची की सूत्रियों में से ' किसी में; 
अथवा 


(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; अथवा 


(४) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, 


कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले 
विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये 
जाने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधघों 
के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों से 
पारित संकल्पों ढ्वारा अनूसमर्थन भी अपेक्षित होगा । 


भाग २१ 
अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध क्‍ 


३६९. इस संविधान में किसी बात के होते [हुए भी इस 
संविधान के प्रग्रम्भ से पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित 
विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद्‌ को इस प्रकार शक्ति 
होगी मानो कि ये समवर्ती सूची में प्रगणित हें; अर्थात्‌--- 


(क) सूती और ऊनी बस्त्रों, कच्ची रुई (जिस के 
अन्तगंत धुनी हुई रुई और विना धुनी रुई 
या कपास हें), बिनौले, कागज (जिस के अन्तर्गत 
समाचार-पत्र का कागज हें), खाद्य पदार्थे 
(जिस के अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हें), 
ढोरों के चारे (जिसके अ .त खली और 
अन्य सारकृत चारे हैं) कोयले (जिस के अन्तर्गत 
कोक और पथर-कोयला-जन्य. पदार्थ हें), 
लोहे, इस्पात और अश्रक का किसी राज्य के 
अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उन का उत्पा- 
दन, सम्भरण और वितरण; 


(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से 
सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम- 
न्यायालय से भिन्‍न सब न्यायालयों का उन 
विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार 
और शक्तियां, तथा उन विषयों से कसी के 
सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली 
फीसों से अन्य फीसें, 


किन्तु संसद्‌ द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के 
उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद सक्षम न होती, 
उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उस की 
समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ी गई बातों से 
अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेगी । 


राज्य-सूची मं 
के कुछ विषयों 
के. में 
विधि बनाने 
की संसद्‌ की 
इस प्रकार 


हित मानों 

कि वें विषय 
समवर्ती सूची 
के हें, 


बम्मू ओर 
'काए्मीर राज्य 
के सम्बन्ध में 
अस्थायी उप- 
बन्ध, 
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३७० (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-- 


, (क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्म और काइ्मीर राज्य 
के सम्बन्ध में लाग न होंगे; 
(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद 
को शक्ति-- 


(१) संघ-सच्ीी और समवर्ती सूची में के जिन विषयों 
को राज्य की सरकार से परामर्श कर के 
राप्ट्रपति उन विषयों का तत्स्थानी विषय 
घोषित कर दे जो भारत डोमीनियन में उस 
राज्य के प्रवेश को शासित करने वाली 
प्रवेश-लिखत में उत्लिखित ऐसे विषम हैं जिन 
के बारे में डोमीनियन विधान-मंडल विधि 
बना सकता हें उन विषयों तक ; तथा 

(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस 
राज्य को सरकार की सहमति से राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक 
सीमित होगी । 

व्याख्या.--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य को सरकार 
से अभिप्रेत हे वह व्यवित जिसे राष्ट्रपति १९४८ की मा के 
पांचवें दिन निकाली गई महाराजा की उद्घोषणा के अधीन 
तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा के अनुसार काये करने 
वाला जम्मू और काइ्मीर का महाराजा तत्समय अभिज्ञात करता हूं ; 

(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस 
राज्य के सम्बन्ध में लाग होंगे ; 

(थ) इस संविधान के उपबन्धों में से ऐसे अन्य उपबन्ध 
ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ उस राज्य 
के बारे में लागू होंगे जेसे कि राष्ट्रपति आदेश 
द्वारा उत्लिखित करे: 
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परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) 
की कंडिका (१) में निर्दिष्ट राज्य के प्रवेश- 
लिखत में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध 
हो राज्य को सरकार से परामर्श किये 
विना न निकाला जायेगा: 

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आदेश, जो 
अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ठ विषयों से 
भिन्‍न विषयों से सम्बद्ध हो, उस सरकार 
को सहमति के विना न निकाला जायेगा । 

(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के 
उपखंड (ख) की कंडिका (२) में अथवा उस खड के उपखंड 
(ध) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट सहमति, उस राज्य के लिये 
संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने 
से पहिले, दी जाये तो उसे ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय 
के लिये रखा जायेगा जेसा कि वह उस पर ले । 

(३) इस अनुच्छेद के पूव॑वर्ती उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा 
कि यह अनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्तनहीन, अथवा ऐसे अपवादों 
और रूपभेदों के सहित ही प्रवर्तन में, होगा जेसे कि वह 
उल्लिखित करे : 

परन्तु एंसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से 
पहिले खंड (२) में निर्दिष्ट उस राज्य की सविधान-सभा की 
सिपारिश आवश्यक हीगी । 

३७१ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस के 
प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर अथवा किसी ऐसी 
दीघतर या अल्पतर कालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के 
बारे में संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के 
भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपति के 
साधारण नियंत्रण के अधीन होगी.तथा ऐसे विशिष्ट निदेशों का, 
यदि कोई हों, अनुवर्तन करेगी जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर दे : 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद 


बंतेमान वि- 


धियों का 
प्रवत्त बने 


रहना तथा 
उन का 


अनुकूलन. 
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के उपबन्ध उस आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू 
न होंगे । 

३७२ (१) अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का 
निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए इस [संविधान के प्रारम्भ झे ठीक पहिले 
भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी 
रहेगी जब तक कि सश्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा बदली, य| निरसित या संशोधित न की जाये। 

(२) भारत राज्यक्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबन्धों 
को इस संविधान के उपबन्धों से संगत करने के प्रयोजन से 

| राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकुलन और रूपभेद 
चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा, कर सकेगा जेसे कि आवश्यक 
या इष्टकर हों तथा उपवबन्ध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी 
तारीख से ले कर जैसी कि आदेश में उह्लिखित हो, ऐसे किये गये 
अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही प्रभावी होगी तथा 
ऐसे किसी अनुकूलन या रुपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति 
न को जायेगी । कर ! 
(३) खंड (२) की कोई बात-- 
(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारम्भ से दो' 
' ' वर्ष को समाप्ति के पश्चात्‌ किसी विधि का 
कोई अनुकलन या रूपभेद, करने की शक्ति 
देने वाली; अथवा । 


(ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम 
प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्‍त खंड के 
अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गईं किसी विधि 

, को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली, . 
न समझी जायेगी। . 


व्याख्या १ --इस अनुच्छेद में “प्रवृत्त विधि” पदावलि के: 
'अन्तगैत है कोई विधि जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत 
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राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिका री द्वारा 
पारित या निरमित हुई हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई 
हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः: अथवा किन्‍्हीं 
विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहों । 

व्याख्या २४--भारत राज्य-ल्षेत्र में के किसी विधान-मंडल या 
अन्य सल्षभ प्राधिकारी द्वारा पारित या निमित कियो ऐसो विधि का, 
जिस का इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य-क्षत्रादीत 
प्रभाव तथा भारत राज्य-ल्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त किन्‍हीं 
अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातोत प्रभाव 
बना रहेगा। 


व्याख्या ३.--इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न 
किथा जायेगा कि वह किसी अस्थायी प्रवुत्त विधि को, उस को 
समाप्ति के लिये नियत तारीख से, अथवा उस तारीख से, जिस को 
कि, यदि यह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो 
जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखती हे । 

व्याख्या ४,---किसी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन- 
अधिनियम १९३५ की धारा ८८ के अधीन प्रस्यापित तथा 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवत्त अध्यादेश, यदि 
तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया 
गया हो तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ अनुच्छेद ३८२ के खंड (१) 
के अधीन कृत्यकारिणी उस राज्य की विधान-सभा के प्रथम अधि- 
वेशन से छ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तनहीन होगा, तथा इस 
अनुच्छेद की किसी बात का यह अथं न किया जायेगा कि वह ऐसे 
किसी अध्यादेश को उक्त कालावधि से आगे प्रवृत्त बनाये रखती हूं । 


३७३. जब तक अनुच्छेद २२ के खंड ७ के अधीन संसद 
उपबन्ध न करे, अथवा जब तक इस संविधान के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌ एक वर्ष समाप्त न हो, जो भी इन में से पहिले हो, तब 
तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि उस के खंड (४) 
और (७) में संसद के प्रति किसी निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के 


निवारक 
नरोध में रखे 
गये व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में 
कुछ अवस्थाओं 


में आदेश देने 
की राष्टपति 
की शक्ति, 


फेहरलन्याया - 
सम क न्याया - 
बीजों के तथा 
फंडरलकन्याया - 
छब में अथवा 
परिषद्‌ 
खत्जाट कं, 
समक्ष लम्बित 
का्मंवाहियों 
के। बारे में 
ठपबन्ध , 
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प्रति निर्देश, तथा उन उपखंडों म संसद द्वारा निर्मित किसी विधि 
के प्रति निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश का 
निर्देश, रख दिया गया हो । 

३७४, (१) इस सावधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरल- 
न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके 
हों, ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतमन्यायारूय के स्यायावीश हो जायेंगे 
तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे वेतनों ओर भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और 
निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हवक रखेंगे जेसे कि 
उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीथ्ों के बारे में अनुच्छेद १२५ के 
अधीन उपबन्धित हैं । / 

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर फेडरलन्यायालय में लम्बित 
सभी व्यवहार-वाद, अपीलें और कायवाहियां, चाहे व्यवहार 
सम्बन्धी चाहे दाण्डिक, उच्चतमन्यायालय को चली गईं रहेंगी, 
तथा उच्चतमन्यायालय को उन के सुनने तथा निर्धारण करने का 
क्षत्रातिकार होगा तथा फेडरलन्यायालय के, इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिले सुनाये या दिये गये निर्णयों और आदेशों का, 
ऐसा बल और प्रभाव होगा मानो कि वे उच्चतमन्यायालय द्वारा 
सुनाये या दिये गयें हों । 


(३) इस संविधान की कोई बात भारत राज्यजक्षेत्र में के 
किसी न्यायालय के किती निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के 
विषय में, अपीलों या याचिकाओं को निबटाने के लिये सपरिषद्‌ 
सम्राट के क्षेत्राधिकार के प्रयोग को वहां तक अमान्य न करेगी 
जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत 
हैं तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारम्भ 
के पदचात दिया गया सपरिषद्‌ सम्राट का कोई आदेश सब प्रयो- 
जनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतमन्यायालय द्वारा 
उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान 
द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञप्ति हो । 


(४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से, प्रथम अनुसूची 
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क भाग (ख ) में उल्लिखित किसी राज्य में अन्त:परिषद्‌ के रूप 
में क॒त्यवारी प्राधिकारो का उस राज्य में के किसी न्यायालय के 
किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की अपील या याचिका को 
प्रहण या निबटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा तथा ऐसे 
प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारम्भ पर लम्बित सब अपीले और 
अन्य कार्यवाहियां उच्चतमन्यायालऊय को भेज दी जायेंगी और उस 
के द्वारा निबटाई जायेंगी। 


(५) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये 
संसद विधि द्वारा और उपबन्ध बना सकेगी । 


३७५. भारत राज्य-दक्षेत्र में स्वंत्र व्यवहार, दंड और राजस्व 
क्षत्राधिकार वाले सब न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यपाु॒क और 
अनुसचिवीय प्राधिकारी और पदाधिकारी इस संविधान के उप- 
बन्धों के अधीन रहते हए अपने अपने छृत्यों को करते रहेंगे। 


३७६, (१) अनुच्छेद २१७ के खंड (२) में किसी बात के 
होते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त में के 
उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न 
कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय 
के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे वेतनों और भत्तों 
तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवत्ति-वेतन के विषय में ऐसे 
अधिकारों का हक्‍क रखेंगे जसे कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों 
के बारे में अनुच्छेद २२१ के अधीन उपबन्धित हैं । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची 
के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी 


संविधान के 
उपबस्धों के 
अधीन रह कर 
न्यायारूयों, 


प्राधिकारियों 
झोर पदा- 


घिकारियों 
का कृत्य 
करते रहना 


उच्च न्या- 
याख्यों के 

न्यप्याषीक्षों 
के बारे में 

उपबन्ध 
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राज्य पे के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा 
पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर वेसे उल्लिखित राज्य में के 
उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा अनुच्छेद २१७ के 
[.खंड (१) ओर (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस 
अनच्छेद के खंड (१) के परन्तुक के अधीन रहते हुए ऐसी काला- 
। वधि तक पदस्थ बने रहेंगे जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित 
करे । 


(३) इस अनच्छेद में “न्यायाधीश” पद के अन्तर्गत कार्यकारी 
स्यायाधीश य। अपर न्यायाधीश नहीं हैं । 


भारत के ३७७. इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले पदस्थ भारत 
नियंत्रक- का महालेखा-परीक्षक, यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, 
महालेखा- ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक हो जायेगा 


परीक्षक के. तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति-छुटूटी और निवृत्ति- 
बारम उप- वेतन के विषय में एसे अधिकारों का हक्‍क रखेगा जसे भारत के 


अ नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के बारे में अनुच्छेद १४८ क खंड (३) 
के अधीन उपबन्धित हैं, तथा अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे 
प्रारम्भ से ठोक पहिले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन 
निर्धारित हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक्‍क रखेगा । 

छोकसेवा- ३७८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत 

आयोग के डोमीनियन के लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे 
बारे में अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ-लोकसेवा- 
उपबन्ध ,. 


आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और 
(२) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खंड 
(२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की, जो 
कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले 
नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्राग्त के 
लोकसेवा-आयोग के अथवा प्रान्तों के समूह की आवश्यकता 
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के लिये सेवा करने वाले किसी लोकसेवा-आयोग़ के पदस्थ सदस्य, 
जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, यथास्थिति;तत्स्थानी 
राज्य के लोकसेवा-आयोग के सदस्य अथवा तत्स्थानी राज्यों की 
आवश्यकताओं के लिये सेवा करने वाले संयुक्त राज्य-लोकसेवा- 
आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) 
और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के 
खंड (२) के परन्‍्त॒क के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की 
जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक|पहिले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के 
अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे। 


३७९, (१) जब त्तक कि इस संविधान के उपबन्धों के 
अधीन संसद के दोनों सदन सम्यक (रूप से गठित न हो जायें 
तथा प्रथम सत्त में अधिवेशित होने के लिये आहृत न हो जायें 
तब तक वह निकाय, जो भारत डोमीनियन की संविधान-सभा 
के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कृत्यकारी 
था, अन्तकालीन संसद होगा तथा इस संविधान के उपबन्धों 
द्वारा संसद्‌ को दी गई। सब ;शक्तियों का प्रयोग और कतंब्यों 
'। पालन करेगा । 

व्याख्या.--इस खंड के प्रयोजनों के लिये भारत डोमीनियन की 
संविधान-स भा के अन्तगेंत-- 

(१) किसी) राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र का, जिन के प्रति- 
निधित्व : के लिये खंड (२) के अधीन उपबन्ध 


हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिये चुने गये सदस्य, तथा 


(२) उक्त सभा में आकस्मिक रिक्‍तता की पूर्ति के लिये 
चुने गये सदस्य," 
भी होंगे । 
(२) राष्ट्रपति नियमों द्वारा-- 
(क) खड (१) के अधीन कृत्यकारणी- अन्तकालीन 
संसद्‌ में किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्यजक्षेत्र 
के, जिस का प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारम्भ 


अन्तकालीन 
संसद तथा 
उस के अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष 
के बारे में 
उपबन्ध. 
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से ठीक पहिले भारत डोमीनियन की संविधान- 
सभा में न था, प्रतिनिधित्व के लिये, 


(ख) अन्‍्तर्कालीन संसद्‌ में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य- 
क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिस रीति से चुने जायेंगे 
उस के लिये, तथा 

(ग) ऐसे प्रतिनिधियों की जो अहेताएं चाहियें उन 
के लिये, 

उपबन्ध कर सकेगा । 

(३) यदि मारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई 
सदस्य १९४९ के अक्टूबर के छठे दिन अथवा तत्पर्चात्‌ इस 
संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय किसी राज्यपाल-प्रान्त 
अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य 
के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विवान-मंडल के सदन का सदस्य 
था अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था ठो इस संविधान के 
प्रारम्भ से ले कर संविधान-सभा में एसे सदस्य का स्थान, यदि 
उस का उस सभा का सदस्य होना इस से पहिले ही समाप्त 
न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिंक्तटा 
आकस्मिक रिकक्‍्तता समझी जायेगी । 


(४) इस बात के होते हुए भी कि भारत डोमीनियन 
की संविधान-सभा में ऐसी कोई रिक्‍तता, जैसी कि खंड (३) 
में वणित है, उस खंड के अधीन नहीं हुई हैं, इस संविधान 
के प्रारम्भ से पहिले ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये पग चुढ़ाया 
जा सकेगा किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पहिले उस रिक्तता की शरति के 
लिय चुने हुए किसी व्यक्ति को उक्त सभा में अपना स्थान 
ग्रहण करने का हक्‍कक तब तक न होगा जब तक कि रिक्‍तता 
इस श्रकार न हो जाये । 

(५) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक 
पहिलि भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन डोमीनियन 
विधान-मंडल के रूप म्रें कृत्यकारिणी संविधान-सभा के अध्यक्ष 
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'या उपाध्यक्ष के रूप में- पदस्थ था, वह ऐसे प्रारम्भ पर खंड 
(१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्‍न्तर्कालीन संसद्‌ का यथास्थिति 
अध्यक्ष या उपायक्ष होगा । 


३८०. (१) एंसा व्यक्ति, जिसे उस बारे में भारत डोमीनियन 
की संविधान-सभा ने निर्वाचित कर लिया हो, भारत का तब 
तक राष्ट्रपति होगा जब तक कि भाग ५ अध्याय १ में 
अन्तविष्ट उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाये 
तथा अपने पद को त्रहण नकर ले । 

(२) भारत डोमीनियन की संविधान-सभा द्वारा इस 
प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति के पद में, उस की मृत्यु, पदत्याग या 
टटाये जाने के कारण या अन्यथा, कोई रिक्तता होने पर उस 
को पूति अनच्छेद ३७०९ के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन 
संसद्‌ द्वारा उस लिये निर्वाचित व्यक्ति से की जायेगी तथा जब 
तक ऐसा व्यक्त निर्वाचित नहों तब तक भारत का मुख्य 
न्यायाधिपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । 

३८१. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस लिये नियुक्त 
करे, इस संविधान के अवीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य होंगे, तवा जब तक नियृक्तितयां इस प्रकार न की जायें, 
तब तक इस संविवान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन 
के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर 
इस संविध्रान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य हो 
जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे । 


३८२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लि- 
खित प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान 
के उपबन्धों के अवीन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो जायें 
तथा प्रथम सन्‌ में अभिवेशित होने के लिये आहत न हो जायें 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त 
के कृत्यकारी विधान-मंडल का सदन, या के सदन, इस संविधान 
के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधान-मंडल के सदन या 


राष्ट्रपति के 
बारे में 
उपबन्ध . 


राष्ट्रपति की 
मंत्रि-परियद . 


प्रथम अनु- 
सूची के मम 
(क) में के 
राज्यों के 


विधान-मंड्लों 
के बारे में 
उपबन्ध, 


भ्रान्तों के 
राज्यपालों “के 
बारे में' 
उपषन्ध., 
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सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा कतेव्यों का पालन 
करेगा या करेगे । 


(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी जहां कि 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा 
के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया 
हैँ वहां ऐसे प्रारम्भ के पदचात्‌ निर्वाचन इस प्रकार पूरा किया 
जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवत॑न में नहीं आया है 
तथा ऐसी पुनर्गंठित सभा उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस 
प्रान्त की विधान-सभा समझी जायेगी । 


(३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक 
पहिले किसी प्रान्त को विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के 
अथवा विधान-परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में 
पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में 
उल्लिखित तत्स्थानी राज्य को विधान-सभा का यथास्थिति अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष अथवा, विधान-परिषद्‌ का यथास्थिति सभापति या 
उपसभापति होगा, जब तक कि वह सभा या परिषद्‌ खंड (१) 
के अधीन कृत्य करती हे : 


परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त 
की विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का 
आदेश दे दिया गया हँ तथा ऐसी पृनर्गंठित सभा का प्रथम 
अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ होता है वहां इस खंड के 
उपबन्ध लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गठित सभा अपने दो सदस्यों 
को क्रमश: अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के लिये निर्वाचित 
करेगी । 


३८३. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जो 
व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के रूप -ें पदस्थ है 
वह [ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लि- 


खित तत्स्थानी. राज्य का राज्यपाल तब -तक होगा जब तक 
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कि भाग ६ के अध्याय २ के उपबन्धों के अनुसार नया राज्य- 
'पाल नियुक्त न हो गया हो ओर उस ने अपना पद ग्रहण 
न कर लिगश्ा हो। | 

३८४. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस लिये नियुक्त 
करे, इस संविधान के अधीन राज्ययाल की मंत्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की ,जायें 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी 


प्रान्त के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति; ऐसे 


आरम्भ पर इस संविधान के अधीन उस राज्य के राज्यपाल 
की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य हो जायेंगे. तथा उस. रूप में 
(पदस्थ बने रहेंगे । 


३८५. जब तक प्रयम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लि- 
खित राज्य के विवान-मंडल का सदन 4 के; (सदन इस 
संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो 
जायें तथा प्रथम सत्त में अधिवेशित होने के लिये आहृत न 
हो जायें तब तक वह निकाय या प्राधिकारी, जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के विधान-मंडल के 
रूप में कृत्यकारी ,था, उस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या सदनों को इस संविधान के उपबन्धों 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। 


३८६. ऐसे व्यक्ति 3जिन्‍्हें प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में 
उल्लिखित राज्य का राजप्रमुख उस लिये नियुक्त करे,[इस 
संविधान के अधीन, ऐसे राजप्रमुख की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य 
होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां- इस प्रकार न की जायें [तब 
तक इस संविधान के प्रारम्भ से! ठीक पहिले तत्स्थानी देशी 
राज्य के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति [ऐसे 
प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन| ऐसे राजप्रमुख को मंत्रि- 
परिषद्‌ के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ 
बने रहेंगे ।  . 


राज्यपालों की 
मंत्रि-परिष दृ, 


प्रथम अनुसूची 
के भाग (ख) 
प्रें के राज्यों 
के अस्तर्कालीन 
विधान- ; 
मंडलों 

बारे में 
उपबन्ध, 


प्रथम अनुसूची 
के भाग (ख) 
“के राज्यों 
की मंत्रि- 
परिषद्‌, | 


कुछ निवाचनों 
के प्रयोजनों 
के लिये जन- 
संक््या के 
निर्धारण के 
बारे में विशेष 
उपबन्ध, 


अन्तकालीन 
संसद्‌ तथा 
राज्यों के 
अन्तर्का लीन 
विधान-मंडलों 
में आकस्मिक 
रिक्‍्तताभोों 
की पूर्ति के 
बारे में 
उपबन्ध 
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३८७, इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की काला- 
वधि में इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन 
किये गये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत॑ या उस के 
किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण," इस संविधान में 
किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा 
जमा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेश 
द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न 
उपबन्ध बनाये जा सकेंगे। 


३८८, (१) अनुच्छेद ३७९ के खंड (१) के अधीन कृत्य- 
कारिणी अन्तर्कालीन संसद्‌ के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक 
रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के खंड 
(३) और (४) में निर्दिष्ट रिक्‍ततायें भी हें तथा ऐसी रित- 
ताओं की पृति से सम्बद्ध सब विषयों का (जिन के अग्तगंत 
ऐसी रिक्‍्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भत या संसवत 
शंकाओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है) विनियम न-- 


(क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनापें, उन के 
अनुसार तथा 


(ख ) जब तक इस प्रकार नियम न बनें तब तक यथा- 
स्थिण भारत डोमीनियन की संविधान सभा में 
की आक्मिक रिवतताओं की पूति के समय, 
अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 
वंसी रिवतताओं की पूर्ति से तथा तत्संसवत विषयों 
से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमों में, वेसे प्रारम्भ 
से पहिले उस सभा का सभापति तथा 
तत्यश्चात्‌ भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद 
और. रूपभेद करे उन के अधीन रह कर उन 
नियमों के अनुसार, 


होगा : 


भारत का संविधान (२३९ 
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परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जैसा कि इस खंड में 
यणित है रिक्त होने से ठीक पहिले ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित 
था जो अनुमृचित जातियों का अथवा मुस्लिम या सिक्‍ख 
समुदाय का है तथा यथास्थिति किसी प्रान्त का अथवा प्रथम 
अनुसूची के, भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का 
प्रतिनिधित्व करता रहा हैं वहां जब तक कि यथास्थिति 
संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा 
उपबन्ध करना आवश्यक या वांहनीय न समझे तब तक ऐसे 
स्थान की पूति करने वाला व्यवित उसी समुदाय का होगा : 


परन्तु यह और भी कि किसी प्रान्त या प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने 
वाले सदस्य के स्थान में ऐसी किसी रिक्‍्तता की पूर्ति करन 
के लिये निर्वाचन में यथास्थिति उस प्रान्त की या तत्स्थानी राज्य 
की या उस राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक सदस्य को भाग 
लेने और मत देने का हक्‍क होगा । 


व्याख्या,--इस खंड के प्रयोजनों के लिये--- 


(क) जो सब जातियों, मूलवंश या आदिमजातियों 
अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों 
के जो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन 
(अनुसूचित जाति) आदेश १९३६ में किसी 
प्रान्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के 
नाम से उत्लिखित हैं वे तब तक उस प्रान्त 
अथवा तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित 
जातियां समझी जायेंगी जब तक कि उस 
तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४१ 
के खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों को 
उल्लिखित करने वाली अधिसूचना राष्ट्रपति 
द्वारा न निकाल दी गई हो ; 


पैेमीनियन 
विधान-मंडल 
तथा प्रांतों 
और देशी 
राज्यों के 
विधान-मंडलों 
में रूम्बित 
विधेयकों के 
बारे मे 
उपबन्ध, 


इस संविधान 
के प्रारम्भ 

झोौर १९५० 
की ३१ माचे 
के बीच प्राप्त 
या उत्थापित 


या भ्यय किया 
हुआ धन. 
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(ख) किसी प्रान्त या राज्य में की सब अनुसूचित जातियां 
. एक ही समुदाय समझी जायेंगी । 


(२) अनुच्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अधीन क्रृत्यकारी 
राज्य के विधान-मंडल के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक 
रिक्तताओं की पूरति तथा ऐसी रिक्तताओं की पूति से संसक्‍त सब 
विषयों का (जिन के अन्तगंत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये 
निर्वाचनों से उदभूत या संसक्त गंकाओं और विवादों का विनिश्चय 
भी है) विनियमन, ऐसी रिक्तताओं की पूति को शासित तथा ऐसे 
विषयों का विनियमन करने वाले ऐसे उपबन्धों के अनसार, जो इसे 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रव॒त्त थे, ऐसे अपवादों और रूपभेदों 
के अधीन रह कर जेसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे, होगा । 


३८९. कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा किसी 
प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में रूम्बित था, किसी 
ऐसे प्रतिकूक उपबन्ध के अधीन रह कर जो यथास्थिति संसद्‌ 
अथवा तत्सथानी राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस संविधान के 
अधीन निर्मित नियमों के अन्तगगंत किया जाये, यथास्थित संसद में 
अथवा तत्सथानी राज्य के विधान-मंडल में इस प्रकार चाल 
रखा जा सकेगा, मानो कि भारत डोमीनियन के विधान-मंडल 
में अथवा उस प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में उस 
विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियां संसद्‌ में अथवा तत्स्थानी 
राज्य के विधान-मंडल में की गई थीं। 


३९०, भारत की संचित निधि से, अथवा किसी राज्य की 
संचित निधि से, तथा इन निधियों में से किसी से धनों के 
विनियोग से, सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्ध उन घनों के 
सम्बन्ध में छाग न होंगे जो धन कि इस संविधान के प्रारम्भ 
के दिन तथा १९५० की मार्च के ३१वें दिन के बीच, 
इन...दोतों दिनों को सम्मिलित कर के, भारत सरकार या किसी 


राज्य की सरकार द्वारा: प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये 
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हों तथा यदि उस कालावधि में किया गया कोई व्यय, प्राधिकृत 


व्यय की किसी ऐसी अनुसूची में उल्लिखित हे जो भारत 
डोमीनियन के गवनेर जनरल या तत्स्थानी प्रान्त के राज्यपाल 


द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अनुसार 


प्रमाणीकृत हैँ अथवा राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों 
के अनुसार, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी 
राज्य के राजस्वों में से व्यय ॥ प्राधिकृत करने के लिये 
लाग्‌ थे, प्राधिक्ृत कर दिया गया हैं तो वह व्यय सम्यक्‌ रूप 


से प्राधिकृत किया गया समभा जायेगा । 


३९१, (१) यदि इस संविधान के पारित होने तथा इस 
के प्रारम्भ के बीच में किसी समय भारत-शासन-अधिनियम 
१९३५ के उपबन्धों के अधीन कोई क्रिया की जाती है जिस के 
लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनसनची में 
कोई संशोधन अपेक्षित है तो राष्ट्रपति, इस संविधान में किसी 
बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन 
कर सकेगा जैसे कि इस प्रकार की गई क्रिया को प्रभावी 
बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे 
अनुपु रक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तविष्ट हो सकेंगे 
जेसे कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे । 


(२) जब प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची इस प्रकार 
संशोधित की जाये तब इस संविधान में उस अनुसूची के प्रति 
निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह इस प्रकार 
संशोधित वेसी अनुसूची के प्रति निदेश हैं। 


३९२. (१) राष्ट्रपति किन्‍्हीं कठिनाइयों को विशेष तः भारत- 
शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों से इस संविधान के उप- 
बन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के प्रयो- 
जन से आदेश द्वारा निदेद दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश 


कूछ आक- 
स्मिकताओं 
में प्रथम 
और चतुर्थ 
अनुसूची के 
संशोधन करने 
की राष्ट्- 
पति की 
दक्ति. 


कठि ना हयां 
दूर करने की 
राष्ट्रति की. 
शक्ति. 
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में उल्लिखित कालावधि में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूप- 
भेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, रह कर जैसे कि वह आवश्यक 
या इष्टकर समझे प्रभावी होगा : 


परन्तु भाग ५ के अध्याय ३ के अधीन सम्यक रूप से 
गठित संसद्‌ के प्रथम अधिवेशन के परचात्‌ एंसा कीई आदेश न 
निकाला जायेगा । 


/ (२) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद 
के समक्ष रखा जायेगा । 


(३) इस अनुच्छेद, अनच्छद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड 

(३) और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां 

इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत डोमीनियन के गवनेर 
+ जनरल द्वार। प्रयाक्तत्व होंगी । 


भौींग २२ 


संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन 


३९३. यह* संविधान भारत का संविधान के नाम से ज्ञात हो 
सकेगा । 


३९४ यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५,६,७, ८,९, ६०, ३२४, 
३६६, २६७, २७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, और ३९३ तुरन्त 
प्रवत्त होंगी, तथा इस संविधान के अवशिष्ट उपबन्ध १९५० की 
२६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में 
इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया हे । 


३९५, भारत स्वाधीनता-अधिनियम १९४७ और भारत- 
शासन-अधिनियम १९३५ पद्चादुक्‍त अधिनियम के प्रिवी कौन्सिल 
क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुप्रण 
करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतद्द्वारा निरसित किये 
जाते है । 


संक्षिप्त नाम, 


ण़्रम्भ, 


निररान, 


प्रथम अनुसूची 
(अनुच्छेद १, ४ और ३९१) 


भारत के राज्य ओर राज्यजत्षेत्र 


भाग (क) 
ज्यों के नाम तत्शथानी प्रान्तों के नाम 
१ आसाम आसाम 
२ उड़ीसा उड़ीसा 
३, पंजाब पूर्वी पंजाब. 
४ परिचमी बंगाल पश्चिमी बंगाल 
५ बिहार बिहार _ 
६. मद्रास मद्रास 
७, मध्यप्रदेश मध्य प्रान्त और बरार 
८, मुम्बई क्‍ बम्बई 
९ युक्‍त प्रदेश युक्त प्रान्त 


राज्यों के राज्यजद्षेंत्र 
आसाम राज्य के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले आसाम प्रान्त, खासी राज्य और आसाम 
आदिमजातिजड््षेत्र के राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे। 


पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्य-द्षत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के 
राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट था । 


इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र 
समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के 
राज्य-क्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-क्षेंत्रों में समाविष्ट थे जो कि भारत-शासन-अधि- 
नियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार 
पर ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त 
के भाग रहे हों । 


२४६] भारत का संविधान 


प्रथम अनुसूची 
भाग (ख़) 
राज्यों के नाम 
« जम्मू और काश्मीर 
» तिरवांकुर-कोचीन 
« पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संय 
* मध्य भारत 
५. मंसर 
६५ राजस्थान 
७. विन्ध्य प्रदेश 
८, सौराष्ट्र 
९, हेंदराबाद 


७० (० >>) >> ७ 


राज्यों के राज्य-दक्षेत्र 
इस भाग में के राज्यों में से प्र-गेक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट 


होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से "क पट़िले तत्स्थानी देशी राज्य में 
समाविष्ट था तथा--- 


(क) राजस्थान और सौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्य- 
क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो हत्स्थावी देशी राज्य की सर- 
कार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिवार अधिनियम १९४७ के 
उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक 

पहिले प्रशासित थे; तथा 


(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट 
होगा जो ऐसे प्रारम्भ से टीक पहिले पन्‍थ पिपलोदा के 
मुस्य आयुक्त प्रान्त में समाविष्ट था 


भारत का संविधान [२४७ 
प्रथम अनुसूची 


भाग (ग) 
राज्यों के नाम 


. अजमर 
कच्छू 
. कोच बिहार 


>पौै ५/र 


७०६ ९० 


. कोड़गु 

- त्रिपुरा 
दिल्ली 

. विलासपुर 
. भोपाल 


७ 6 40 ८ 


कि 


. मनीपुर 
१०. हिमाचल प्रदेश 


राज्यों क राज्यजक्षेत्र 


अजमे र, कोड़गू और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह | 
राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रकशः 
अजमेर-मे रवाड़ा, कोड़गु और दिल्‍ली के मुख्य आयुकतों के प्रान्त में समा- 
विष्ट था । 


इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-द्षेत्र 
समाविष्ट होगे, जो भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) 
के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से 


ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उसी नाम के मुख्यायुक्त 
प्रान्त रहे हों । 


भाग (घ) 


अन्दमान और निकोबर-द्भीप । 


दितीय अनुसूची 


[अनुच्छेद ५९ (३), ६५ (३), ७५ (६), ९७, १२५ ६१४८ (३), १५८ (३), १६४ 
(५), १८६ और २२१] 


भाग (क) 


राष्ट्रति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित हैराज्यों के राज्य- 
पालों के लिये उपबन्ध 


१ राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुपूवरी के भाग '(क) ,ें॥$उल्लिखित राज्यों 
के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियां प्रतिमास दी जायगी अर्थात्‌-- 


राष्ट्रपति को »कप के ० मार १०,००० रुपया 


राज्य के राज्यपाल को न 58 रे ५,५०० रुपया 


२. राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को 
ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जेसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल 
को तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को इस; सविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले देय थे । 


३. राष्ट्रपति तथा ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी कुअपनी /सम्पर्णं 
पदावधि में ऐसे विशेषाविकारों का हक्‍क होगा जेसे;कि इस इुसंविवान ,के 
प्रारम्भ से ठोक पहिले क्रमशः गवर्नेर जनरल -तथा तत्स्थानीड,प्रान्तों। के 
गवनरों को था। 


४. जब कि उपराष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के क्ृत्यों 
का निर्वहन अथवा उस के रूप में कार्य कर रहा हैँ अथवा कोई व्यक्ति 
राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हैँ तब उसको वैसी ही उपलब्धियों, 
भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्‍क होगा. जेसा कि यथास्यथिति राष्ट्रपति 
या राज्यपाल को हे जिस के कृत्यों का वह निर्वहन करता है अथवा यथास्थिति 
'जिस के रूप में वह कार्य करता है । 


'भारत का संविधान [२४९ 
द्वितीय अनुसूचो 
भाग (ख) 
सघ क तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) ओर (ख,) में के राज्यों के मंत्रियों 
के सम्बन्ध में उपबन्ध, 

.._ ५ संघ क॑ प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक. को ऐसे वेतन 

और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि क्रमशः भारत डोभीनियन के प्रधान मंत्री तथा 
अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे। 


६ प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख ) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि यथास्थिति तत्स्थानी 
प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहले देय थे । 

भाग (ग) 
ोक-सभा के अध्यक्त और पाध्यक्ष के तथा राज्य-परिषद्‌ के सभापति ओर 
उपसभापति के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य को 
विधान-सभा के अध्यक्ष और- उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसीं राज्य की 
विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध- 

७. लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिषद्‌ के सभापति को ऐसे वेतन 
और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के अध्यक्ष 
को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे तथा लोक-सभा के उपा- 
ध्यक्ष को और राज्य-परिषद्‌ के उपसभापति को ए से वेतन और भत्ते दिये 
जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन' की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे । 

८. प्रथम अनुसूची के भाग (क) म उल्लिखित राज्य की विधान-सभा 
'के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति 
“ओर उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमश: तत्स्थानी 
प्रात्त की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद्‌ के 
सभापति और उपसभापति को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक प्रहिले देय 

थे, तथा जहां तत्स्थानी प्रान्त की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कोई विधान- 
'परिषद्‌ न थी वहां उस राज्य की. विधान-परिषद्‌ के सभापति और उप- 
सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि उस राज्य का राज्य- 
' थाल निर्धारित करे । 


२५० | भारत का संविधान 


द्वितीय अनुसूची 


भाग (घ) 


उच्चतमन्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के 
उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध. 


९. (१) उच्चतमन्यायालूय के न्यायाधीज्यों को वास्तविक सेवा में बिताये. 
समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा अर्थात्‌-- 


मुस्य न्यायाधिपति ४ ५.००० रुपया 
कोई अन्य न्यायाधीश रा 7 ४,००० रुपया 


परन्तु यदि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय 
भारत सरकार को या उस की पूर्बवर्ती सरकारों म से किसी की अथवा राज्य की 
सरकार को अथवा उसकी पूवंवर्ती सरकारों में से किसी की पहिले 
की गई सेवा के बारे में ( निर्योग्यता या क्षत-पेन्शन से अतिरिव्त) 
कोई निवत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतमन्यय,लय में सेवा के बारे में 
उस के वेतन में से निवृत्ति वेतत की राशि घटा दी जायेगी। 
(२) उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, विना किराया दिये, 
पदावास के उपयोग का हवक होगा । 
(३) इस कंडब्किा को उपकंडिका (२) में की कोई बात उस 
न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले---- 
(क) फेडरलन्यायालय के मुस्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण 
किये था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड 
(१) के अधीन उच्चतमन्याय:रूय का मुख्य न्यायाधिपति बन 
गया हें; अथवा 
(ख) फेडरलन्याय/लय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद 
धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन 
उच्चतमन्यायालय का ( मुस्य न्यायाधिपति से अन्य ) 
कोई न्यायाधीश बन गया है, 
उस कालावधि में, जिस में कि वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य 
न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता हे, लागू न डोगी, तथा प्रत्येक 
न्यायाधीश को, जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का मख्य न्यायाधिपति 


भारत का संविधान [२५१ 


द्रतीय अनुसूची 


या अन्य न्यायाधीश हो जाता हैँ, यथास्यिति ऐसे मुख्य न्‍्यायाधिपति 
या अन्य न्यायात्रीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में 
इस कडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन से अतिरिक्त विशेष 
बेतत के रूप में ऐसो राशिपाने का हक्‍क होगा जो कि इस प्रकार 
उल्लिउत वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठोक पढ़िले उसे मिलने वाले वेतन के 
अन्तर के बराबुर हैं । 

(४) उच्चतमन्यायालूय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्यज्क्षेत्र के 
भीतर अपने कतेंव्य पालन में को गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के 
लिये एसे युक्रितपरुक्त भते पापेगा तया यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसो सुविधायें दी 
जायेंगी जेसी कि राष्ट्रति समय समय पर विहित करे । 


(५) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीकज्ञों की अनुपस्थिति-छट्टी (जिस 
के अन्तर्गत छुट्टी सम्बन्बी भरते भी हें) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में 
अधिकार उन उपबन्परों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठोक पहिडे फेदरलस्थरापालय के न्यायात्रीशों को लाम थे। 


१०. (१) प्रथम अनुसूवी के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य 


में के उच्चन्यायालथ के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बितायें समय 
के बारे में निग्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


मुख्य न्यायाधिपति बी न 448 ४,००० रुपये 
कोई अन्य न्यायात्रीश हा ह हक ३,५०० रुपये 


(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-- 


(क) क्िसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधिपति के 
रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर 
अनुच्छेद ३७६ के खंड (१) के अधीन तत्स्थानी राज्य के 
उच्चन्यायालथ का मुख्य न्‍्यायाधिपति बन गया है, अथवा 

(ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायाल॒य के किसी अन्य न्यायाधीश के 
रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त 
खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का 
(मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन गया है, 


२५२] भारत का संविधान 


द्वितीय अनुसूची 


उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका 
(१) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो, यथास्थिति ऐसे मुख्य 
न्यायाधिपति या अन्7 न्यायाधीद्य के रूप में, वास्तविक सेवा में बितायें समय 
के बारे में उक्त उपकंडिका में उत्लिखित वेतन के अतिरिवत विशेष वेतन 
के रूप में ऐसी राशि पाने का हक हो... जो कि इस प्रकार उत्लिखित 
वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उस मिलने वाले वेतन के अन्तर के 
बराबर है । 


(३) उच्चन्यायारूय का प्रत्येक न्यायाधीण भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर 
अपने कंतेव्य पालन में को गई यात्रा में किये गये व्ययों की पति के लिये ऐसे 
युवितयुवत भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी 
जसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे। 


(४) किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति- 
छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छट्टी-भत्ते भी हें) और निवृत्ति-वेतन के बारे में 
अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले तत्स्थानी प्रान्त के उच्चन्यायालय के न्यायाधीद्यों को लागू थे । 


११. इस भाग में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-- 

(क) “मुख्य न्यायाधिपति” पदावलि के अग्तगगंत कार्यकारी मुख्य 
न्यायाधिपति हैं तथा “न्यायाधीश” पद के अन्तर्गत तदर्थ॑ 
न्यायाधीश हूं । 

(ख ) “वास्तविक सेवा” के अन्तर्गत है :-- 

(१) न्यायाधीश के रूप में क्तंव्य करते हुए अथवा ऐसे अन्य 
कृत्यों के पालन में, जिन का कि राष्ट्रपति की आकांक्षा 


पर उस ने निवहन करने का भार लिया हो, न्यायाधीद 
द्वारा व्यतीत समय; 


(२) उस समय को न गिन कर जिस में कि वह न्यायाधीश छुट्टी 
ले कर अनुपस्थित हूँ, विश्वञामावकाश ; तथा 


(३) उच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायालय को अथवा एक उच्च- 
-.याऊलय से दसरे को बदले जाने पर योगकाल । 


भारत का संविधान (२५३ 
द्वितीय अनुसूची 
भाग (७) 


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध म॑ उपबन्ध, 


१२. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहस्र रुपये 
प्रत्पिस की दर से वेतन दिया जायेगा। 


(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महा- 
लेखापरीक्षक के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद 
३७७ के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया हे उस को इस 
कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के 
रूप में ऐसी राशि पाने का हक्‍क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित 
वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में 
उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है । 


(३) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छुट्टी और 
निवृत्ति-वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से 
यथास्थिति शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले भारत के महालेखा परीक्षक को लागू थे तथा उन उपबन्धों में 
गवर्नर जनरल के प्रति सब निर्देशों का ऐसा अर्थ किया जायेगा मानो कि 
वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हे । 


तृतीय अनुसची 


(अनुभ्छेद ७५(४), ९९, १२४ (६), १४८(२), १६४(३), १८८ भौर २१९] 


शपथ ओर प्रतिज्ञान के प्रपत्र 
१ 
संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :-- 
“मैं,, , . अमुक, . .. ईश्वर की शपथ लेता हूं कि में 


सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 

विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखंगा, 
संघ के मंत्री के रूप में अपने कतंव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से 
विवेहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वंष के विना में सब प्रकार 
कै लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।” 


२ 
संघ के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :-- 


लेता हूं मी 
“में,, . .अमुक,. . 8 हिल आक-60000 कि जो विषय संघ- 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं. 


के रूप में मेरे विचार के लिये लाथा जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे 
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड कर जब कि ऐसे मंत्री के 

( रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, 
अन्य अवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोश्ष रूप (में संसूचित या प्रकट 
नहीं करूंगा ।'' 


३ 
संसर्‌ के सदस्य द्वारा की जाने वालो शवथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :--- 


चैक 


“में, , .अमृक,, , .जो राज्य-परिषद्‌ ( अथवा लोक-सभा ) का सदस्य 
' ईश्वर की शपथ लेता हूं . .. 
बा ना कि में 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 

विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, 


निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हुं 


भारत का संविधान [२५५ 
तृतीय अनुसूची 


तथा जिस पद को में ग्रहण करने वाला हुं उस के कर्तव्यों का ,श्रद्धा पूर्वक 
निर्वेहन करूंगा ४७' 


ढे 


उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रक-महालंखापरीक्षक 
।र)) जाने वाली शपथ य। प्रतिज्ञान का प्रयत्र :--- 


“में, . .अमुक,. . .जो भारत के उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्‍्यायाधिपति 
(या न्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ) नियुक्त हुआ हूं 


अत कप जता ह कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हुं 

के प्रति श्रद्धा ओर निष्ठा रखंगा, तथा में सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक 

तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कतेंव्यों को भय या 

पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना पालन करूंगा, तथा में संविधान और 


विधियों को मर्यादा बनाये रखूंगा । 
५ 
राज्य के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रषत्र :--- 
“में,. . .अमुक,. ईश्वर की शपथ लंता हूं में विधि द्वारा स्थाफिति 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखुंगा तथा म . «. - --*«:: 
राज्य के मंत्री के रूप में अपने करतंब्यों का श्रद्धा पृूवंक ( और शुद्ध अन्त:करण से 
निर्वेहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना में सब ॒प्रकार 
के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा ।” 
६ 


राज्य के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :-- 


ईश्वर की शपथ लेता हूं (जो विषय 
3” '' सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 


राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात 
होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़ कर जब 
कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कतंव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना 


२५६] भारत का संविप्नान 
तृतीय अनुसूची 


| अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसचित या 
प्रकट नहीं करूंगा । 


9 
राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान 
'का प्रपत्न :-- 


लिये 


“में, . . . अमुक, ..., जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्‌) के लिये 

ईश्वर को शपथ लता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और 
निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को में ग्रहण करने वाला हुं, उस के कतंब्यों 
का श्रद्धा पूवक नि्वेहन करूंगा ।” 


सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित ) हुआ हुं, 





ट्ः 


उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का 
प्रपश्र :--- 


“में, . «अमुक, . . , जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति ( 
ईश्वर की शपथ लेता हुं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हू 
कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा 
रखूगा, तथा में तक्षम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूवंक तथा अपनी परी योग्यता 
| ज्ञान ओर विवेक | से अपने पद के कतंव्यों को भय या पक्षपात, अनराग या 
दंष के विना पालन करूंगा, तथा में संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये 

रखंगा ! 


न्यायाधीश) नियुवत हुआ 


थे 
जन 
चतुथ अनुसची 
[अनुच्छेद ४ (१) , ८० (२) और ३९१] 
राज्य-परिपद्‌ में के स्थानों का बंटवारा 


इस अनुसूची से संलग्न स्थान-सरिणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित 
अत्येक राज्य यः राज्य-समूह को यथास्थिति] उतने स्थान बांट में दिये 


जायेंगे जितते कि उातत सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या राज्य-' 
समूह के सामने उल्लिखित हें । 


स्थान-पारिणो 


राज्य-परिषद्‌ 


प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 


अमन लाने । 





१ ्‌ 
राज्य ह कल स्थान 

१, आसाम दर 
२. उड़ीसा 
३. पंजाब 
४. पर्िचिमी बंगाल १४ 
५. बिहार २१ 
६. मद्रास २७ 
७, मध्य प्रदेश १२ 
८. मुम्बई १७ 
९, युक्‍त प्र८श ३१ 





कुल , »« १४५ 





२५८ ] 





राज्य और राज्यसमृह कूल स्थान 


नक्ो 





“> (५ &6छ अ_्षी 6 ७ ० 0 >> ७ 


6 ./० (७ 6 ,# ८ ७० ७ >>) “४७ 


भारत का संविधान 
चतथर्थं अनसची 
प्रथम अनुसूचा क भाग (ख) म डाल्लाखत राज्या क प्रातानाथ 


१ २ 
राज्य कूल स्थान 





जम्मू और काएमीर 

तिश्वांक्‌ र-कोचीन 

पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य 
मध्य भारत 

मैसूर 

राजस्थान 

विन्ध्य प्रदेश 

सौराष्ट्‌ 

हैदराबाद 


“७ 6६ 6७6९ 0 (<१7 6 ७ 6 ०८ 


>> 


कल , , , ५३ 


प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 


९ २ 


अजमेर ३ 
कोड़गु 
कच्छ 
कोच-बिहार 
दिल्ली 


बिलासपुर ः 
हिमाचल प्रदेश | 


भोपाल १ 
मनीपुर १ 
त्रिपुरा | बे 
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न्श्की 


>चच न चे. ०9 


कुल स्थानों का जोड़, . . २०५ 





पंचम अनुसूची 
[अनुच्छेद २४४ (१) ] 


अनुसूचित क्षेत्रों ओर अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन ओर नियंत्रण के 
सम्बन्ध में उपबन्ध 


भाग (क) 
साधारण 


१, निर्वेवन --इस अनुसची में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित 
ने हो “राज्य” पद से अभिप्रेत हैं प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में 
उल्लिखित राज्य किन्तु इसके अन्तर्गत आसाम राज्य नहीं है । 

२ अनुसूचित क्षत्रों में राज्य की कायंपालिका शक्ति --इस अनुसूची 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए क्रिसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
उस में के अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा । 

३. अनसचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को राज्यपाल या 
राजप्रमुख द्वारा प्रतिवेदन---प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख जिस 
में अनुसचित क्षेत्र हैं, प्रति वषे, अथवा जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा 
करे, उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे मे राष्ट्रपति को 
प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कायपालिका शक्ति राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन 
के विषय मे निदेश देने तक विस्तृत होगी । 





भाग (ख़) 
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन 
और नियंत्रण 


४. आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद्‌ --( १) प्रत्येक राज्य में, जिस में अनुसूचित 
क्षत्र है, तथा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिस में 
अनुसूचित आदिमजातियां हें, किन्तु अनुसचित क्षेत्र नहीं ह, एक आदिमजाति- 
मंत्रणा-परिषद्‌ स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य न होंगे जिन 
में कि यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य को विधान-सभा में के 
अनसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे : 


२६० ] भारत का तंविधान 
पंचम, अनुसूची 


परन्तु यदि उस 3वाव्य वी दिधार-सभा में के अनुसचिल आदिमजातियों के 
प्रतिनिधियों की सन्त झाहिमतासिमत्रणा-परियद में ऐसे प्रतिनिभियों द्वारा 
भरे जाने ताले स्थानों के संस्या से कम है ता जप स्थान उन आदिमजातियों 
वो आज जी व तक अत आप ॥ 


/ दि ( रत कक 
क् बा चछा मी (ला 4७५ वां ञ्क ] कक धाश्फ ब्कन ... छुनमनर का न भ0 अआकुक + कु 55% सकते ४«%७॥ ने ०-३ ह >* “कन्नृन ज्ज््कु- हि ४ हा (् कक ध्या ्् जठगठगय 
९ १, १ ९; >' 77 87. ॥ |. ४7 ॥ + ।4। 6 7 जे है व ८ >> । २ 


"वातलिक के काण अज इस्सनलि थे संबद्ध ऐस बिपयो 
५ ० > के रू ० 
पर मंत्रणा 4 जी उच ७ सेबास्थिति राज्यया या सा प्रमल द्वारा सौंपे 


) राणा हा» राजप्रमरू- 
 >#+ है का >ब् कक प्‌ 423: ९28 मा 33 अमन क लता नर ग थ लक 

(3 है वराव4 $ और थ। या आाएया डइग ४ («, | गे भा गधा परि (पद 
४ श भेबकों की 
र सबका । 


न्‍ 
>थ्चो 
ष् 
3 
(भ 
हल्ख 
नल 
१ 
बा 
ब्ल्ल हे 


वे, भभाएंवि तंथाी उस के 


कि व्छा अति के 


(ख) उस के 5 विशतों के संचालन तथा उसे की साथारण प्रक्रिया 
ना, हंथा 


(ग) आच्ग संत गसंगिता जिपयों के 


के 


यथास्थिति विट्ित बहस ”पत विनियमसल करने के लिये नियम बना सकेंगा। 


छ् 


पंदिधान मे किसी ब्त के हो 

हो जा गत जि: आज जा कि 5 आओ दि दओ दे 

सकेगा कि संसद का ते उस राष्य के दिवास-मं रेल का कोई गि्ेप शब्न्झ्िम उस 
में के अवग[वित नाव वा उसे के कियी भाग में ए गा अथवा "जय में 


डी 


वे जनसचित क्षत्रया ठष या किसी थाश से ऐसे झावटादा और रझााभरयों के साथ 


हि 
कि । 
न्न्न्न्‌ 
५ 
जया 28. 
भैऐे 
24320! 
2 क 
् हि 
नजर 
7 
| 
| 
शक 
जज 


है| 


५ अनसूदित £ 


छाग होगा जेंगा +$ि 76 »विसउ्ण में उन्चिख्तसि बरे आर इस उ ,कंडिक्रा 
के अधीोग ग्र्या के टू जप आह जल लय पा हो क्रगा कि उस का 
भूतलक्षी प्रभाव दो 

(२) यथास्थिति रज्ययाल या राजप्रमुख शज्य में के किसी ऐसे 
क्षेत्र की शान्ति ऑर शशासन के लिये विनियम बना सकेगा जो कि 
तत्समय अनसचित क्षत्र हैं। 


भारत का सविधान [२६५ 
प्चम अनुसूची 


विशेषतया तथा पूर्वबर्ती शवित को व्यापकता पर विना विपरीत 
प्रभाव डाले एसे विनिय्म-- 

(कफ) ऐसे क्षंत्र में की अनुसूचित आअःदिमजातियों के सदस्यों 

जया में शमि के हस्तान्तग्ण का उ्रतियेत् थ्रा निर्बन्धन 


कर संग , 


्ण्ध 


(ख) ऐसे छोज में 
बांटने का 


शा 


की आदिमजातियों के एदतनों को भूमि 
बिनियमन कार सकंगे ; 


(ग) एसे व्यक्त्यों के द्वार, जो ऐसे झत्र की ूनसूचित 
वब्सिजातियों के सरूयवों फो पथ उधार हो हूँ, साहकार 
फे रूप में कारबार बल्ब था सिलिशसल ऋर सकी। 

(२) गेसे कियी विनियम को दूसाने में जैसा कि सम क#डिका की 
उपकंतिवाा (२) लिद्धिट है, फप्यपाल था ना»प्रसुख संसद के 
या उस राज्य के विधान-मडल के झबिबत्टिम को जथवा मिसी वर्तमान 
विधि वे जो प्रस्यददद दात्र में तत्साथ डाग दे, विरिय 5 संशोधित 
कर सकेगा। 


ध् 
न 


(४) “से की या के अधीन वक्ता वर्य रब हिकच्यिम 5 «त शाप्ट्रपति 
को एप किये गे जार जब तक बढ़ उसने को उनमति न दे दें 
तब हक उद्य का कोई प्रभाव न होगा । 

(५) इस दंडिका के ऊबीस कोई विष्यिस तव तक ने बनाया 
जायेग। ऊूंबव तक कि विनियम यन्‍वने ढांछे हाज्यपांद शा शाण्प्रमुख 
ने उस राज्य के लिये आदिमजानि-मेत्रणा-श्िषिद टोने को वस्था में 
ऐसी एरिषदू से परामर्श ने करा ब्थिा दो। 


भाग; (ग) 
अनुस चित क्षेत्र 
६. अनुसूचित क्षेत्र--(१) इस नंबिधान में “अमृसूचित क्षेत्रों” 
पदावलि से अभिप्रेत हैँ ऐसे क्लेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेझ्ष द्वारा अनू- 
सूचित क्षेत्र होना घोषित करे। 


२६२] भारत का संविधान 
पंचम अनुसूची 
(२) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा-- 


(क) निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उस 
का कोई उल्लिखित भाग अनुसचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का 
भाग न रहेगा ; * 


:.. (ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदर सकेगा, किन्तु केवल 
सीमाओं का शोधन कर के ही बदल सकेगा ; 


(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर अथवा 
संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य 
की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या 
उस का भाग घोषित कर सकेगा जो पहिले से किसी राज्य 
में समाविष्ट नहीं है ; 


तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुपंगिक उपबन्ध हो 
सकेंगे जंसे कि राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु 
उपर्युक्त रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन 
निकाला गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा । 


भाग (घ) 
अनुसूची का संशोधन 


७, अनुसूची का संशोधन.--( १) संसद, [समय समय पर विधि द्वारा 
जोड़, फेरफार या निरसन कर के, इस अनुसूची के उपबनधों में से किसी 
का संशोधन कर सकेगी तथा जब अनुसची इस प्रकार संशोधित हो 
जायें तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का 
अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह निदंश इस प्रकार संशोधित ऐसी 
अनुसूची के प्रति हे । 


(२) ऐसी कोई विधि जैसी कि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में 


वर्णित हैँ इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस 
संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी । द 


पृष्ठ अनुसची 
6५ 
[अनुच्छेद २४४ (२) और २७५ (१) ] 


आसाम में के आदिमजातितक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध 


१, ह्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तज्ञासी क्षेत्र--( १) इस कंडिका 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अनुसूची की कंडिका (२०) से संलग्न 


सारिणी के भाग (क) के प्रत्येक पद में के आदिमजाति्क्षेत्रों का एक 
स्वायत्तशासी जिला होगा । 


(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित आदिम- 
जातियां हैं तो राज्यपाल, लोक-अधिसूचना द्वारा, इन से बसे हुए क्षेत्र या 
क्षेत्रों को स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांट सकेगा । 


(३) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा-- 


(क) उक्त सारिणी के भाग (क) में किसी क्षेत्र को डाल 
सकेगा; 


(ख) उक्त सारिणी के भाग (क) में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित 
कर सकेगा; 

(ग) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा; 

(घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा; 

(3) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा; 

(च) 


दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उन के भागों को मिला 
कर एक स्वायत्तशासोा जिला बना सकेगा; 


च 


(छ) किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमाएं परिभाषित कर सकेगा : 


परन्तु राज्यपाऊ इस उपकंडिका के खंड (ग), (घ), (3) और 
(च) के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची की कंडिका १४ की उपकंडिका 
(१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद 
ही निकालेगा । 
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जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिवदों का गठन,--(१) प्रत्येक 
स्वायत्ततगासी जिले के लिपे छौवीस से अनधिक सदस्यों की एक जिला- 
परिषद्‌ होगी जिन में से तीन चौथाई से अन्यून सदस्य वयस्क मताबिकार 


के आधार पर निर्वाचित होंगे । 





(२) इस अन सुत्री की कंडिका (१) की उपकडिका (२) के अधीन 
स्वायतशाशी प्रदेश के रूप में गगित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पृथक प्रादेशिक 
परिषद्‌ होगी । 


(३) प्रत्येक जिला-परिपद्‌ और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ ऋषशः “(जिला 
का नाम) की जिला-परिपद्‌” और “(प्रदेश का नाम) को प्रादेशिक परिषद्‌ 
के नाम से निंगम-निकाय होगी, उन का शाइवत उत्तराबिकार होगा और 
उस की एक सामान्य मुद्रा होगी, तबा उक्त नाम से वह व्यवहार-वाद 
चलापेगी अथवा उस पर व्यवह्टार-वाद चलाया जायेगा । 


(४) इस अनुसूची के उपवन्पों के अबीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले 
का प्रशासन ऐसे जिले को जिला-परिपद्‌ में वहां तक निहित होगा जहां 
तक कि वह ऐसे जिले में की किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में इस अनुसूची क॑ अधीन 
निहित नहीं है, तथा रवायत्तशासी प्रदेश का प्रणासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक 
परिषद्‌ में निहित होगा। 


(५) प्रादेशिक परिपद्‌ वाले स्वायत्तशासी जिले में प्रादेशिक परिषद्‌ 
के धाधिकाराधीन क्षेत्रों के बारे में जिला-परिषद की इस अनुसूची 
कढ्वरा ऐसे क्षेत्रों के बारे में दी गई शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी 
शक्तियां और होंगी जो उसे प्रादेशक परिषद्‌ प्रत्यायोजित करे । 


(६) राज्यपाल, सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों या प्रदशों के अन्तर्गत 
वरतेमान आदिमजाति-परिषदों अथवा प्रतिनिधान रखने वारू अन्य आदिम- 
जाति संघटनों से परामश कर के, जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों 
के प्रथम गठन के लिये नियम बनाप्रेगा तथा ऐसे नियमों में निम्नलिखित 
बातों के लिये उपबन्ध होंगे-- 


(क) जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना तथा 
उन में स्थानों का बंटवारा; 
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(ख)उत परिषदों के लिय्रे निर्वाचनों के प्रवोजनार्श प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षत्रों का परिसीमन; 


([) ये वततों में माहाय के खडिये वहुताएं तथा उन के 
छिये शिर्याचक छाम)वछियों का तैयार कराना; 


है 
(वे) ते निर्वाजों में एस. अरियदीं के संदस्त चुने जाने के 
लिये अईताएं; 


(७) एऐयो परिय्दों के सदस्पों की पदावधि; 


(व) ऐसी परिषदों के लिये निर्वाचन था नाम-निर्देशन से सम्बद्ध या 
संसक्त कोई अन्य विप्य; 


(&) जिला जीर प्रादेशिक परियदा में प्रक्रिया और यार्य-संचालन ; : 


(ज) जिला और प्रादेश्चिक परिषदों के पदाधिकारियों और 
कृर्मच्रारी-वुन्द की नियुक्त , 


(७) अपन प्रथम गठन के पश्चात्‌ जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ इस 
कंडिका की उयकंडिका (६) में उल्लिखित विपयों के बारे म नियम बना 
सकेगी, तथा-- 


(क) विवछी स्थानीय परियदों या मंडछियों की रचना तथा उन 
की प्रक्रिया और उन के कार्य-संचालन का; तथ' 


(ये) यवास्यिति' जिलेया प्रदेश के प्रशासन विषगक कार्ये- 
सम्पादन से सम्बद्ध समस्त साधारण विषयों का, 
विनियमन करने, वाले नियम भी बना सकेगी : 


० / ०5 हे 
रे 


यू पेय तक जिछि अब पदर्देगिक पएिद दाग स उप- 
कंडिका के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ 
के छिये हिपजिनों के, उस के पशाधिवारियों और कर्मंगारी-पृत्द के 
तथा प्रक्रिया और कायें-संचालन के बारे जें इस कंडिका की उप- 
डिक (६) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये हुए नियम प्रभा) होंगे॥ 


२६६] भारत का संविधान 
षष्ठ अनुसूची 


परन्तु यह और भी कि इस अनुसूची की कंडिका (२०) से 
संलग्न सारिणी के भाग (क) में के; क्रश: पद ५ओऔर ६ में के 
अन्तगंत क्षेत्रों के बारे में उत्तर कछार और मिकिर पहाडियों का यथास्थिति 
मंडलायुक्त या उपविभागीय पदाधिकारी पेन जिला-परिषद्‌ का सभापति 
होगा, तथा जिला-परिपद्‌ ,के प्रथम गठन के पश्चात्‌ छ वर्ष की कालावधि 
तक राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे, जिला-परिषद्‌ 
के किसी संकल्प या निर्णय को रद या रूपभेद करने की अथवा जिला- 
परिषद्‌ को, ज॑ंसी वह उचित समझे, वसी हिंदायतें देने की शक्ति होगी 
तथा जिला-परिषद्‌ ऐसी दी हुई प्रत्येक हिदायत का अनुवत्तेन करेगी । 


३. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति.-- 
(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के भीतर के 
सब क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों 
के, यदि कोइ हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर उस जिले के भीतर 
के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में, निम्नलिखित विषयों के लिये विधियां बनाने 
की शक्ति होगी-- 

४ (क) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि को, क्ृषि 
या चराई के प्रयोजन के [लिये अथवा निवास या क्ृषि से 
भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अथवा किसी एसे अन्य प्रयोजन के 
लिये जिस से किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की 
उन्नति सम्भावनीय हो, बंटन, दखल या उपयोग अथवा 
अलग रखना : 

परन्तु ऐसी विधियों की किसी बात से अनिवार्य अज॑न 
प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार 
आसाम राज्य को, किसी भृमि के, चाहे वह दखल में हो या 
न हो, लोक-प्रयोजनाथ अनिवार्य अर्जेन पर रुकावट न होगी; 

(ख) रक्षित वन न होन वाले किसी वन का प्रबन्ध; 


(ग) क्ृषि प्रयोजनार्थ किसी नहर या जलधारा का उपयोग; 


(घ) झूम की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों की स्थानानतरणशील 
| | कृषि की प्रथा का विनियमन; 
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(डः) ग्राम, अथवा नगर समितियों या परिषदों की स्थापना औरं 
उनकी शक्तियां; 

(च) ग्राम या नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिन के 
अच्तगेंत ग्राम या नगर[आरक्षी|और लोक-स्वास्थ्य और 
[स्वच्छता भी हें; 

(छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार; 

(ज) सम्पत्ति का दायभाग; 

(झ) विवाह; 

(व्य) सामाजिक रुढ़ियां । 


बीत] 


(२) इस कंडिका में “रक्षित वन” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत हे जो आसाम- 
वन-विनियम १८९१ के अधीन, अथवा प्रद्नास्पद क्षेत्र में किसी दूसरी 
तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, रक्षित वन हैं । 


(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल के 
समक्ष रखी जायेंगी और जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी 


न होंगी । 


४. स्वायत्ततासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों में न्याय- 
प्रशासन--- ( १) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के भीतर 
के क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ उस जिले के 
भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों से उस 
जिले के भीतर के अन्यक्षेत्रों के बारे में, ऐसे व्यवहार-वादों और मामलों 
के परीक्षण के लिये जिन के सभी पक्ष ऐसे क्षेत्रों के भीतर को अनुसूचित 
आदिमजातियों के ही हें तथा जो उन व्यवहार-वादों से भिन्न हें जिन्हें इस 
अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध लागू होते हें, उस 
राज्य के प्रत्येक न्यायालय का अपवर्जन कर के भ्राम-परिषदें या न्यायालय 
गठित .कर सकेगी तथा उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परिषदों के सदस्य 
अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी, तथा ऐसे 
पदाधि कारी भी नियुक्त कर सकेगी, जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अधीन 
बनाई 8ई विधियों के प्रशासन के लिये आवश्यक हों । 
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(२) इस संविधान में किसी बल के होते हुए भी स्वायथत्तशासी 
प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ अथवा उस प्रादेशिक परिपद्‌ द्वारा उस 
लिये गठित कोई न्यायालय अथवा, यदि क्रिसी स्वायत्तणासी जिले के 
अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद्‌ ने हो तो ऐसे जिले क॑ 
जिला-परिपदू अथवा उस जिल्शा-परिपद्‌ द्वारा उस लिये गठित कोई 
न्यायालय, एशा अनुसूची को कंडिका ७ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध 
जिन व्यवट्रार-व दीं और लो को लागू होते हों उन को छोड़ कर, 
इस कंडिका को उपक्रंडिका (१) के अधीन यर्थाच्थिति ऐसे प्रदेश अथवा 
भेत्र के अन्य गठित ग्राम-गर्पिद्‌ अथवा स्यायाल्य द्वारा परीक्षणीय रामस्त 
व्यवहार-वादों और मामलों में अपीलोय , न्यायालय की शब्तियां प्रपोग 
में लायेगा ववा उन्चन्पायालय और उच्चतमन्यायालद्य का छोड़ कर फिसी दूसरे 
नयायालथ का “से व्यवहार -वारों अथबा मामछों में क्षताधिकार न होगा । 

(३) इस काका की उपकंडिका (०) के उपबस्ध जिन व्यवहार- 
वादों और सामजों पर छावू होते हैं उन पर आसाम का उच्चन्यायारूय 
ऐसा क्षेत्रातिकार रखेगा और प्रग्रोग करेगा जेना कि समय समय पर 
राज्यपाल आदेश द्वारा उल्लिखित करे । 

(४) यवास्विति प्रादेज्िक परिपिद्‌ था जिला-परिददद्‌ राज्यपाल के 
पूृर्वे अनमोदन सें---- 

(क) ग्राम-गरिपदों . और न्यायाठयों क गठन तथा इस कंडिका क॑ 
अधीना प्र वक्तव्य उन की शक्तियों के 

(ख) इस कडिका की उपकोडक। (१) के अवीन व्यवहार-वा रोें और 
मामलों के परीक्षण म परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण 
बी जाने वाली प्रक्रिया के ; 

(ग) इस कंडिका को उपकडिका (२) के अधीन अपीलों और 
अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद्‌ अथवा 
ऐसी परिषद्‌ द्वारा संगठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया क ; 


(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों के 
परिपालन के ; हक 
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(ड) इस कंडिका को उपकंडिका, (१) और (२) के उपबन्धों 
को कार्यान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के, 
विनियमन के लिये नियम बना सकेगी । 


५ क्लुछ वादों, मामझों ओर अपराधों के परीक्षण के लिग्रे प्रादेशिक 
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व्यवहार-प्रक्रिया-सहिता १२०८ तथा प्रत्रिया-सहिता ४८९८ के 
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अधीन शक्तियों का प्रदान---(2) शाज्ययाद किसा स्वाथत्तशासी जिले 
या प्रदेश में किसी एसाो प्रवृत्त जिलधि से, जिस का उ लेख राज्यपाल ने 
उस लिये किया हें, पेदा हए द्यवहा स्वारदों यथा मामस्यों के परीक्षण के लिये, 
अथवा भारतायथ दण्जसंहिता के अधीद जलथबा एस जिल या प्रदेश « 
तत्समय लछाग किसी अन्य विधि के अधीन मत्य, आजीवन कालछापानी 
या पांच जप से अत्यन अवधि के लिये 














दे < | 


पे काशावास से दइंदनीय अपराधों के 
परीक्षण के लि एस जिले अबवबा प्रदेश पर प्राककार रखने वाली 
जिला-परिपद्‌ या प्रादेशिक परिषद को अवबा ऐसी जिला-परियद्‌ द्वारा 
गठित स्थायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा उस लिप निश्रवत किसी 
पदाधिकारी को यशास्थिति व्यवहार-प्र क्रिया-महिता 2००८ के या दंड-प्रक्रिपा- 
संहिता १८९८ के अधीन ऐसी शवितियां प्रदान कर सकेगा जेंसी कि वह 
समृचित समझ ओर एऐसा होने पर उद्त परिषद्‌, स्यायारय या पदाधिकारी इस 
प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रथाग से ठ्यवहार-वादों, मासमझछों या अपराधों 
का परीक्षण करेगा । 


(२) राज्यपाल किसी जिला-परिषद्‌, प्रादेशिक पर्िषिद, न्यायालय या 
पदाधिकारी को इस कंडिक्रा की उपकंडिका (६) के अधीन प्रदत शक्तियों में से 
किसी को वापस ले सकेगा या रूपभेद कर सकेगा। 


(३) इस कंडिका में स्पप्टता पूर्वक उपवन्धित|दशा क अतिरिक्त व्यवहार- 
प्रक्रि-संहित। १९०८ और दंड-प्रक्रिपा-संहिता १८९८. किसी स्वायत्तशासी 
जिले में यए किसी (स्वायत्तशासी प्रदेश में, जिस को इस कंडिका के 
उपबन्ध लागू होते हैं, किन्‍्हीं व्यवहार-तादों, मामलहों या अपराधों के 


राग वे छा[ ने होगी 
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६ प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला-परिषद्‌ 
को शक्ति.--स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌, जिले में प्राथमिक 
विद्यालयों, औपधालयों, बाजारों, कांजीहौस, नौघाट, मीन-क्षेत्र, सड़कों 
और जल-पथों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध कर सकेगी तथा विशेषतया 
जिले में के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में और 
जिस रीति से दी जाये, इसका निर्धारण कर सकेगी । 


७, जिला और प्रादेशिक निधियां.--(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के 
लिये जिला-निधि तथा प्रत्यक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक निधि गठित 
की जायेगी जिस में क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद्‌ द्वारा तथा उस 
प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के इस 
संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करने में प्राप्तसब धनों को 
जमा किया जायेगा । 


(२) यथास्थिति जिला-निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबन्ध के लियें 
जिला-परिषद्‌ और प्रादेशिक परिषद्‌ राज्यपाल के अनुमोदन से नियम 
बना सकंगी तथा इस प्रकार बने हुए नियम, उक्त निधि में धन 
के डालने के, उस में से धन को निकालने के, उस में धन की अभिरक्षा 
के, तथा उपरोक्त विषयों से संसक्त या इन के सहायक किसी अन्य विषयः 


के, सम्बन्ध में अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे । 


८. भू-राजस्व निर्धारित करन तथा संग्रह करने और कर-आरोपण की 


शक्ति.--( १) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत 
सब भूमियों के बारें में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हो तो 
उसके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गंत अन्य 
सब भूमियों के बारे में, स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को ऐसी 
भूमियों के बारे में, उन सिद्धान्तों के अनुसार भू-राजस्व निर्धारण करने 
और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतया आसाम राज्य में भू-राजस्व 
के प्रयोजनाथं भूमियों के परिगणन में आसाम सरकार द्वारा तत्समय अनु- 
सरण किये जाते हैं । 
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(२) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को, ऐसे प्रदेश के अन्तगंत 
क्षेत्रों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हो तो उन के 
प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर जिलों में के अन्य सब क्षेत्रों के बारे 
में स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को, भूमि और इमारतों पर 
करों को, तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर पथ-कर 
को, उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी । 


(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को ऐसे जिले के भीतर 
निम्न करों में से सब को या किसी को उदग्रहण और संग्रह करने 
की द्वक्ति होगी, अर्थात्‌-- 

(क) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर; 


(ख) पशुओं, यानों और नावों पर कर; 


(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश 
पर कर तथा नावों से जाने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं 
पर पथ-कर; 


(घ) पाठशालाओं, औषधालाओं या सड़कों के बनाये रखने के 
लिये कर । 


(४) इस कंडिका को उपकंडिका (२) और (३) में उल्लिखित 
करों में से किसी के उद्ग्रहण और संग्रह को उपबन्धित करने के लिये 
यथास्थिति प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ विनियम बना सकेगी । 

९. खनिजों के खोजने या निकालने के लिये अनुज्ञप्तियां या पट्टे-- 
(१) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम 
सरकार द्वारा खनिजों के खोजने या निकालने के लिये दी गई अनुज्ञप्तियों 
या पट्टों से प्रति वर्ष प्रोदुभूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश उस 
जिला-परिषद्‌ को दे दिया जायेगा जेसा कि आसाम सरकार और ऐसे 
जिले की जिला-परिषद्‌ के बीच करार पाये । 


(२) जिला-परि द्‌ को दिये जाने वाले ऐसे स्वामिस्व के अंश के 
बारे में यदि कोई विवाद पैदा हो तो वह राज्यपाल को निर्धारण 
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के लिये सौंपा जायेगा तथा स्वविवेक् से राज्यपाल द्वारा निर्धास्ति राशि 
इस कंडिका को उपकंडिका (१) के अधीन जिल्या-परिपद्‌ को देय राशि 
समझी जायेगी तथा #ज्यवाल का विनिग्चय औऑन्सम होगा / 

०, अधदिमजातिया से भिर्न लोगों की साहकारों जार व्यापार के 


*» नि>- नओओओओा ब्ण- + अपन नेक लेकर ३ कब हा “नरनलनकननबत-+3०+अकनटीअमन»«लकभ. अानाक "तनफके कलर »«क 


नियंत्रण के लिये जल्ा-पस्पद को विनियम बनाने की लवित --१ १) स्वायत्त- 


चव३०)णर+ नन्कबम++ गा ».. अ- अजनकीा ओी औललचजा ५ न अमन >> ++ दककर वाह: जय _- 35: 


शासी जिले की जिछा-परियद उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उस में निवा 
करने वाली आदिमज तियों से भिन्‍न हैं, साहकारी और व्याप।र के विनियमन 
और नियंत्रण के लछिसे तिचियिम बना सकेगी ; 


) विश्येषतया तथा पूववर्ती शक्ति की व्यापकता पर बिना विपरीत 
। प्रभाव, 5 ले 7 वि न 20 8 0 (न 


(क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी शई अनुजप्ति रखने वाले 
॥ंतारदित और कोई राहिवारी का काश्वा7 न वरेगा ; 


( ग्च ) साहुबापर द्वारा लगाई जाने या वरूल वी जाने वाली 
व्याज को अधिकतर दर विहित कर सकेंग ; 


(ग) साहकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिपदों द्वारा 
उस लिये नियवत पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे क॑ निरीक्षण 
क्रा उपबग्ध कर सके; 


(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यवित, जो जिल में निवास 
धरने वाली अनुसूचित आदिमजातियों में का नहीं है, 
जिला-पन्पद्‌ द्वारा उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति क बिना 
किसी वरतु में थोक या फूटकर कारबार न करेगा : 


परन्तु इस कंडिका के अधीन ऐसे विनियम तब तक न वन सकेंग जब 
तक कि, जे जिछ।-१। प्‌ 50 ७रगेत्त राइस्य संज्चा के घोल पंचाई से 
अन्यन बहमत से गारित न किये जायें : 


परन्तु यह और भी कि ऐसे किन्‍्हीं विनियमों के अधीन यह क्षमता 
| न होगी कि जो साहूकार या व्यापारी ऐसे विनियमों के बनने के समय 


भारत का संविधान [२७३ 
पष्ठ अनुसूची 


स॒पूव जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उस को अनुज्ञप्ति देना अस्वीकृत 
कर दिया जाये । 

(२) इस वांडिका के अधीय दिमित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल 
के समक्ष रखे जायेगे तथा जब तक वह उन को अनमति न दे दे प्रभावो न होंगे । 


११: स अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियों, नियमों ओर विनियमों का 
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प्रकाशन .-- जिला-परिषद या प्रादेशिक परिपद द्वारा इस अनसची के अधीन 
बनाई हुई सब विधियां, नियम और विनियम राज्य क॑ राजकीय सचना-पत्रे 
में तुरन्त प्रकाशित किये जायेगे और एसे प्रकाशन पर व विधिसम प्रभावी होंगे । 





१२. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद्‌ और 
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राज्य के विधान-मंडल के अधिनियर्मों का छाग होना.--( १) इस संविधान 
किसी बात के होते हुए भी-- 





(क) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विपयों 
के बारे में हें जिन को इस अनुसूची को कंडिका ३ में ऐसा 
विषय होना उल्लिखित किया गया है जिन के बारे में जिला- 
परिषद या प्रादेशिक परिषद्‌ विधि बना सकंगी तथा राज्य के 
विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो किसी अनासृत सौषविक 
पान के उपभोग का प्रतिषेध या निर्बन्धन करता है, किसी 
स्वायत्तशासी जिले या रवायत्तदासी प्रदेश को तब तक लागू न 
होगा जब तक कि दोनों में से प्रत्येक स्थिति में ऐसे जिले की, 
अथवा ऐसे प्रदेश पर लेत्राधिकार रखने वाली, जिला-परिषद्‌ * 
लोक-अधिसूचना द्वार। उस प्रकार निदेश न दे तथा जिला- 
परिषद्‌ किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने में यह 
निदेश भी दें सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उस के किसी 
भाग पर छाग होने में अधिनियम ऐसे अपवादों णा रुपभेदों के 
साथ प्रभावी होगा जेसे कि वह उचित समझे, 


(ख) राज्यपाल लोक-अविसूचना &रा निदेश दे सकेगा कि सदु 
का अथवा राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम जिसे इस 
उपकंडिका के खंड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होते, किसी 
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षष्ठ अनसची 


स्वायत्तशासी जिले या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लाग न 
होगा अथवा एऐंसे जिले या प्रदेश अथवा उस के किसी भाग 
को ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसे कि वह 
उस अधिसूचना में उल्लिखित करे । 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन दिया हुआ कोई निदेश 
इस प्रकार दिया जा सकता हैं कि इसका भतलक्षी प्रभाव भी हो । 


१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध प्राककलित प्राप्तियों और व्यय का 
वाषिक-वित्त-विवरण में पृथक्‌ दिखाया जाना.--स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध 
प्राककलित प्राप्तियां और व्यय जो आसाम राज्य की संचित निधि में जमा 
होनी, या से की जानी, हैं पहिले जिला-परिषद्‌ के सामने चर्चा के लिये रखी 
जायेंगी' तथा ऐसी चर्चा के पश्चात्‌ इस संविधान के अनच्छेद २०२ के अधीन 
राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखें जाने वाले वाषिक-वित्त-विवरण में पृथक्‌ 
दिखाई जायेंगी । 

१४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच 


करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये आयोग को नियुक्ति.--( १) राज्य- 
पाल राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन से 
सम्बद्ध उस के द्वारा उल्लिखित किसी विषय की, जिस के अन्तर्गत इस अनुसूची 
की कंडिका (१) की उपकंडिक्रा (३) के खंड (ग),(घ),(ड ) और (च) 
में उल्लिखित विषय भी हें, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये किसी 
समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों 


और स्वाथत्तशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की और विशेषतया-- 











(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं 
और संचार के उपबन्धों की ; 

(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के बारे में किसी नये या विशेष 
विधान की आवश्यकता को; तथा 

(ग) जिला और प्रादेशिक परिबदों द्वारा बनाई गई विधियों, 
नियमों और विनियमों के प्रशासन की, समय समय पर जांच 
करने और प्रतिवेदन देने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा 
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तथा आयोग 'द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया को परिभाषित कर 
सकेगा । 


(२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल की तद्विषयक 
सिपारिशों के साथ, सम्बन्धित मंत्री उस पर आसाम सरकार द्वारा की जाने 
वाली प्रस्थाप्रित कार्यवाही के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, राज्य 
के विधान-मंडल के सामने रखेगा । 


(३) शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में बांठते समय आसाम 
का राज्यपाल अपने मंत्रियों में से विशेषतया एक को राज्य के स्वायत्तशासी 
जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के कल्याण का भार-साधक बना सकेगा । 


१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यो और संकल्पों का रह या 
निलम्बन करना.-- (१) यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान 
हो जाये कि जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ के किसी काम या संकल्प 


से भारत के क्षेम का संकट में पड़ना सम्भाव्य हैं तो वह ऐसे -काम .या 
संकल्प को रह या निलम्बित कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही (जिसके 
अन्तगंत परिषद्‌ का निलम्बन और परिषद्‌ में निहित या उस से प्रयोक्‍तव्य 
शक्तियों में से सब या किन्‍्हीं को अपने हाथ में ले लेना भी है) कर सकेगा 
जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से या चाल रखे जाने से अथवा ऐसे 


संकल्प को प्रभावी किये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे । 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा 
दिये गये आदेश को, उस के कारणों सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष 
यथासम्भव शीघ्र रखा जायेगा तथा, यदि आदेश विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहत 
न कर दिया गया हो तो वह उस प्रकार दिये जाने की तारीख से १२ मास की 
कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा : 


परन्तु यदि, और जितनी बार, राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे आदेश 
के चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारित होता हैं तो आदेश, 
यदि राज्यपाल द्वारा प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो हुतो, उस तारीख से 
बारह मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तारीख को 
कि इस कंडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवर्तनशन्य होता । 


भारत का संविधान 
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१६ जिला या प्रादेशिक परिधद्‌ का विघटन.--- इस अनुसूची की 
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कडिका 2४ के अधीन तियक्त आयोग की सिपरारिश पर राज्यपाल छोक- 
अधिसूचना द्वारा किसी प्रादेशिक या जिला-१रिदद का विघटन कर 
सकगा, तथा-- 


(के) परिषद्‌ के पनर्थय्रन के, व्विय है 8। रद सथ्रा साधारण 
लि्वासलन करने के लिये निर्देश दे सकेगा, अथवा 


(ख) राज्य ये विधान-मंडठ के पू्व अनमोदन से ऐसी परिषद्‌ 
के प्राबिकाराधान लत के प्रशासन को साउयपराल आगे हाथ 
में ले सकेंगा अबवा एसे द्ात्र के प्रशासन के ऐसे आयोग के, 
जी उतते कडिका के ऊर्थीन निवेदत उतना ८, अथबा अन्य 
किसी निकाब के, जिस वड सामपंसवतल समतता £ ज़्थ 
में 2 +8 से अनधिक मास की कालावधि के लिये दे सकेगा 


परन्तु जब इस कंडिका के खड (कि) के अधीन काई आदेश दे स्पा गया 
हो तब राउयपाल प्रस्तनास्पद छात्र के प्रशासन के बारे में साधारण निर्वाचन 
होने पर परिषद के पूनर्गठन के प्रश्न के छम्वित रहने दक इस कंडिका 
के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाडी कर सक्रगा ' 

परन्‍त यह और भी कि यथास्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ को, 
राज्य के विवान-मंदल के सामने अपने विद्वारों को रखने का अवसर दिये 
विना इस कंडिका के खंड (खरे) के अथवीन कोई कायेवाही न की जायेगी ' 


फ <. स्वायत्तशासी जिलों में निर्वाचन-क्षत्रों के बनाने के हेव ऐसे जिलों से 
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क्षेत्रों का अपवर्जन ---आसाम की विधान-सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये 
राज्यपाल आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तगासी जिले के 
अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित स्थान या 
स्थानों के भरने के लिये किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग न होगा, किन्तु इस 
प्रकार रक्षित न हुए सभा में के स्थान या स्थानों क भरने के लिये आदेश 
में उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्र का शाग होगा । 


१८. कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों 


भारत का संविधान [२७७ 
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पर इस अनुसूची के उपन्बवों का लागू होता.--( १) राज्यपाल-- 

(क) राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से लोक-अधिस चना द्वारा इस अनसची 
के पूर्वंगामी सब अथवा किन्‍्ह्ी उपबन्यों को कंडिका २० से 
संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उलत्लिखित किसी 
आदिमजाति-भ्षत्र को, अबवा एस धव के किसी भाग को, 
लागू कर सकेगा तथा एसा द्ोते पर एसे क्षेत्र या भाग का 
प्रभासन ऐस उपबन्धों के अनुसार होगा, तथा 





(ख) ऐसे हो अनमोदन से लोाक-अधिस चना द्वारा, उदत सारिणी से उस 
सारिणी के भाग (ख) मे उम्लिखित किसी आदिमजातिल्षेत्र 
को अथवा उस के किसों भाग को अपवॉाजित कर सकगा । 

(०) उक्त सारिणी के भाग (ख) मे उश्लिखित किसी आदिम- 
जाति-लेत्र अथवा ऐसे क्षत्र के किसी भाग के वाद में जब तक हेस दंडिका 
की उपकंडिका (१) के अधीन अधिसचना नहला निकाणटी जाती तब लक 
यथास्थिति ऐसे क्षत्र अथवा उस के भाग का प्रसाशन राप्टपति, आयाम 
के राज्यपाल द्वारा, जो उसके अभिकनां के रूप में होगा, करेगा तथा 
इस संविधान के भाग ९ के उपवन्ध उस मे इस प्रकार लाग होंगे मानों 
कि एसा क्षेत्र या उसका भाग प्रथम अनसूची के भाग (घर) में उन्लि 
एज्य-श्षेत्र है । 


क्र. 


(३) इस कडिका की उपकडिका (२ ) के, अधीन राप्ट्पति बेर 
अभिकर्त्ता के रूप में अपने क्ृत्यों के निर्वदन में राज्यपाल अपने 
स्वविवेक्र से कार्य करेगा । 

2९ अन्तकीलीन उपबन्ध .--(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
यथासम्भव शीघ्र इस अनुसूची के अधीन राज्यपाल राज्य में के 
प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-पाॉरपद्‌ के. गठन के लिये 
अग्रसर होगा तथा जब तक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला- 
परिषद्‌ इस प्रकार गठित न हो तब तक एंसे जिले का प्रशासन राज्यपाल 
में निहित होगा तथा ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस 
अनुसूची में दिये पूर्वगामी उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध 
राग. होंगे, -अर्थात्‌ :-- 


२७८ ] भारत का संविधान 


अनसची 


>> ७७ 


(क) संसद का अथवा उस राज्य के विधान- 
मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक छागू 
न होगा जब तक कि राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा ऐसा 
होने का निदेश न दे, तथा किसी अधिनियम के बारे 
में राज्यपाल ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश दे 
सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा <स के किसी 
उल्लिखित भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित 
लागू होगा जिन को वह उचित समझे ; 

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये राज्यपाल 
विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने विदियम ऐसे क्षेत्र 
में तत्समय लागू होने वाले संसद के, अथवा उस राज्य के 
विधान-मंडल के, किसी अधिनियम को, या किसी वतंमान 
विधि को, निरसित या संशोधित कर सकेंगे। 


लि 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (क) के अधीन 
राज्यपाल द्वारा दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि 
उस का भूतलक्षी प्रभाव भी हो। 

(३) इस कंडिका की उपकंडिक। (१) के खंड (ख) के अधीन निर्मित 
सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति के समक्ष रखें जायेंगे तथा जब तक वह उन को 
अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे। 

२०. आदिमजातिजक्षेत्र-- ( १) निम्न सारिणी के भाग (क) ओर (ख) 
में उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजाति:क्षेत्र होंगे । 

(२) शिलौंग, कटक और नगरूखक्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट 
किन्‍्हीं क्षेत्रों को अपवर्जित कर के, किन्तु शिलोंग के नगरूक्षेत्र के अन्दर समा- 
विष्ट इतने क्षेत्र को, जितना कि मिललुंम खासी राज्य का भाग था, 
सम्मिलित कर के खासी राज्य तथा खासी और जयंतीया पहाडी जिले के नाम से 
इस संविधान के प्रारम्भ से पूव ज्ञात क्षेत्रों से मिल कर संयुक्त खासी 
जयंतीया पहाड़ी जिला बनेंगा : 

परन्तु इस अनुसूची की कंडिका ३ की उपकंडिका (१) के खंड 
(ड) और (च), कंडिका ४, कंडिका ५, कंडिका ६, कंडिका ८ 


भारत का संविधान (२७९ 
षष्ठ अनुसूची 


का उपकंडिका (२), उपकंडिका (३) के खंड (क), (ख) और (घ) 
ओर उपकंडिका (४) तथा कंडिका १० की उपकंडिका (२) के खंड (घ) 
के प्रयोजनों के लिये शिलौंग के नगर-क्षेत्र में समाविष्ट कोई क्षत्र उस जिले 
के अन्दर नहीं समझे जायेंगे। 


(३) निम्न सारिणी में (संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य) 
किसी जिले के या प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निदंश उस जिले या प्रदेश के 
प्रति इस संविधान के प्रारम्भ पर निदंश समझा जायेगा : 


परन्तु निम्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजातिजड क्षेत्रों 
के अन्तर्गत, मेदानों में के, कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जेसे कि राष्ट्पति के पूर्व 
अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे । 
सारिणी 
भाग (क) 


संयुक्त खासी-जयंतीया पहाड़ी जिला । 
गारो पहाड़ी जिला । 

लसाईं पहाड़ी जिला । 

नगा पहाड़ो जिला । 

५ उत्तरी कछार पहाड़ियां । 

६ मिकिर पहाड़ियां । 


ए॑ ९0 >) «७ 


भाग (ख) 


१ उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिस के अन्तगंत बालियारा सीमान्त 
इलाका, तिराप सीमानन्‍्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला 


भीहें। 
२ नगा आदिमजातिल्क्षेत्र । 
२१ अनुसूची का संशोधन. (१) संसद समय सयय पर विधि द्वारा 


जोड़, परिवर्तन, या निरसन कर के इस .अनुसूची के उपबन्धों में से-किसी का 
संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, तब 


२८० ) भारत का संविधान 
षष्ठ अनुसूचा 


इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्दश इस प्रकार संशोधित 
अनुयूची के प्रति निदेश समझा जायेगा । 


(२) कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उपकंडिक्रा (१) में 
बणित हैँ इस संबिधाय के अनुच्छद ३६८ के प्रयोजनों के लिये उस संविधान 
का संशोधन नहीं समझी जायेगी । 


सूः के 
सप्तम अनुसूचा 
(अनच्छेद २४६) 
सूची १.--संघ -सूची 
१. भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग को प्रतिरक्षा जिस के 
अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हूँ, जो 


युद्ध/काल में युद्ध को चछाने और उस की समाप्ति के पश्चात्‌ सफलता 
पूर्वक सैन्‍्य-विश्रोजन में सहायक हों । 


२. नो, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल । 


३. कटक-दक्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थातोय स्वायत्तगासन, 
ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठत और दाक्तिया, तथा 
'ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का 
नियन्त्रण भी है) । 


४. तो, स्थल और विभान-बल की कर्मणालायें । 
५. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, युद्धोपरण और विस्फोटक । 
६. अणणक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्‌ । 


७. संसद-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा 
यद्ध चलाने क लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग । 


८. केन्द्रीय गृप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग । 


९. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों 
से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति । 


१०, विदेशीय कार्य; सब विषय जिन के द्वारा संघ का किसी विदेश 
से सम्बन्ध होता हें। 


११, राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व । 


१२. सं4क्त राष्ट्र-संघटन । 


२८२] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 


१३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग 
लेना तथा उन में किये गये विनिश्चयों की अभिपूर्ति । 


१४. विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गई 
संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति । 


१५. युद्ध और थजान्ति। 
१६, विदेशीय क्षेत्राधिकार । 
१७, नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय । 


१८. प्रत्यरपंण । 


१९, भारत में प्रवेश और उस में से उत्प्रवासनन और निर्वासन;. 
पार-पत्र और दृष्टांक । 


२०. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं । 


२१. महा-समुद्र या वायू में की गई जलदस्युता और अपराध; 
स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध । 


२२. रेल। 


२३. राज-पथ जिन्हें संसदू-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय 
राज्य-पथ घोषित किया गया हैं । 


२४. यंत्र-चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तदेशीय जल-पथों में 
नौ-वबहन और नौ-परिवहन जो संसदु-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जलू-पथ 
घोषित किये गये हेँ; तथा ऐसे जल-पथों के पथ नियम । 


२५. समुद्र-तनोवहन ओर नौ-परिवहन जिस के अन्तगेत ज्वार-जल नौवहन 
और नौ-परिवहन भी हें; वणिक-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध 
तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और 
प्रशिक्षण का विनियमन । 


२६. प्रकाशस्तम्भ, जिन के अन्तर्गत प्रकाशपोत, आकाशदीप तथा: 
नोवहन और विमानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी हैं । 


भारत का संविधान [२८३ 
सप्तम अनुसूची 


२७. वें पत्तन जिन को संसद-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा 
या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिस के अन्तर्गत उन का परिसीमन 
तथा उन में पत्तन-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां भी हैं । 


२८. भधत्तन-निरोधा, जिस के अन्तर्गत उस से सम्बद्ध चिकित्सालय भी 
हैं; नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय । 


२९. वायू-प्थ; विमान और विमान-परिवहन, विमानदक्षेत्र के उपबन्ध; 
विमान-यातायात और विमान-क्षेत्रों का विनियमन और संघटन; वेमानिक 
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा 
दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन । 


३०. रेल-पथ, समुद्र या वायू से अथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय 
जलू-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का वहन । 


३१. डाक और तार; द्रभाष, बेतार, प्रसारण ओर अन्य समरूप संचार । 


३२. संघ की सम्पत्ति और उस से उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के 
विषय में, जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अयथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस 
राज्य क॑ विधान के अधीन रहते हुए । 


३-३, संघ क प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण । 

३४, देशी राज्यों के शासकों को सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण। 
३५. संघ का लोक-ऋण । 

३६, चलार्थे, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय विनिमय । 

३७, विदेशीय ऋण । 

३८, भारत का रक्षित बेंक । 

३९, डाकघर बचत बेंक । 


४०, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लाटरी । 


२८४] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 


४१, विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; ग॒ुल्क-सीमान्तों को पार 
करने वाले आयात और निर्यात: श-क सीमान्‍्तों की परिभाषा । 


४२, अग्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य । 


४३. व्यापारिक सिगमों का. जिन के अन्तर्गत महाजनी, वीमाई और 
वित्तीय निगय भी हैं कि्त सहकारी संस्थाएं नहीं डे, निगमन, विन्ियमन और 
सतावन । 


44४, विश्वविद्यालयों को छाड कर ऐप निगमों का, चाहे वे व्यापारिक 


दा या नहों, शिन के उद्ग शक राज्य सके सीधिद नहीं हैं, तिशमन, विनियमन 
और समापन। 


४२, मठाजदों । 


४६, विनिमय-पतर, चेक, बरम-पत लथा ऐसी अत्य लिखते | 
४9, योमा। 


४८, श्रेण्ठि-बत्वर और वादा बाजार । 


' एकरव; जासिप्कार और रूपांकन; प्रतिलिय्यविकरार; व्यापार-चिह्न 
और पण्प चिन्ह 


५०, याटों ओर गायों का मान स्थापत । 


५१, भारत से बाहर सिरवाति की जान वाझी अथवा एक राज्य से 
दूसरे राज्य को भेजी जाने बाठी वस्तञं के गुणों का मन-स्थापन । 

५२, वें उद्योग दित के लिये ससद ने विधि द्वारा घोषणा की हे कि छोक- 
हित के लिये उस पर संघ वो लियंवण इप्टकर है । 


बडे 


०५३, तैल-क्षेप्रों और खगिज तैल गम्पत्‌ वा विनियमन और विकास; 
पेट्रोलियम और पैट्रीलियम उत्पाद: संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से 
ज्वालाग्रड़ी घोषित अन्य तरल और द्रव्य । 


५४, उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास 
जिस तक संघ के नियनण में वैसे विनियमन और विकास को संसद्‌ विकि 
द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे। 


+ 


भारत का संविधान [२८५ 
सप्तम अनुसूची 
५५. श्रम का विनियमन तथा खानों और लंल-क्षेत्रों में स॒रक्षितवा। 


५६, उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन 
और विकास जिस तक संघ के न्यिनण में बसे विन्ियमन और विकास को 
संसद्‌ विधि द्वारा लोकक्‍-हित के लिये इप्टकर घोषित करे । 


2 


५७. जलप्रांगण से परे मछलो पकड़ना और मोन-लक्षत्र ! 


५८, संघ-अभिकरणां द्वारा छ़बण का निर्माण, सम्भरण और वितरण; 
अन्य अभिकरणों द्वाग ठछलवण के निमाण, सम्भरण और विश्रण का विनियमन 
और निश्रंत्रण । | 


५०. अफीम की खती, व्मीण ठथा नियत के लिये विक्रय । 


(0 


६०, प्रदशन के लिये बल-लित्नों की मजुरी । 
६१, मसंघ्र के सोकरों से संपुबत ओद्यागिक विवाद । 


६९. इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पस्तकाझछय, भारतीय 
संग्रहालय, साम्राज्यिवः यद्ध-संग्र हाय, विवटो रिया-रमार क, भारताय यद्ध रमारक 
नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरवार द्वारा पृर्णता या अंणशत' वित्त-पोषित 
तथा संराद से विधि द्वारा साट्रीय महत्त्त की घोषित एसी कोई झन्‍य तद्गप 
संस्था | 

६३. इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विध्वविद्याल्य, अलीगढ़ 
मरिछम विश्वविद्यालय ओर दित्ली विस्वव्द्यालय नामा से ज्ञात मंस्थाएं 
तथा संसद्‌ से विधिद्वारा शाण्ट्रीय महत्त्व की घोषित कोई अन्य संस्था । 

६४, भारत सरकार से पूर्णतः या अंदतः बित्त-पोपषित तथा संसद से 


विधि द्वारा गाप्ट्रीय महृ्त की संस्था घोषित वैज्ञानिक या शिव्पिक 
शिक्षा-संस्थ एं 


६". संघ-अभिकरण और संस्थाएं जो-- 


(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शित्पि-प्रशिक्षण, जिन के अन्तर्गत 
आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी हैं, के लिये हें; अथवा 


२८६] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 
(ख) विशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिय हें; अथवा 
(ग) अपराध के अनुमान या पता चलाने में वेज्ञानिक या 
शिल्पिक सहायता के लिये है। 
६६. उच्चतर शिक्षा या गत्रेषणा की संस्थाओं में दथा वेज्ञानिक 
और शिल्प्िक-संस्थाओं में एकसूत्रता छाना और मानों का निर्धारत् 
६७. संसद्‌ से त्रिधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोधित प्राचीन और 
ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा परातत्त्वीय स्थान और अवशेष । 
६८. भारतीय भूपत्त्माप, भूतत्वी4, वानस्पतिक, नरतत्त्वीय, प्राणकीय 
परिमाप ; अन्तरिक्ष -शास्त्रीय संस्थाएं । 
६९. जनगणना । 
७०. संघ-लोकसेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ-लोकसेवा-आयोग । 
७१. संब-निवृत्ति-वेतन, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की 
संचित निधि में से दिय जाने वाले निवृत्ति-वेतन । 
७२. संसद और राज्यों के विवान-मंडलों' के लिये तथा राष्ट्रपति 
और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन ; निर्वाचन-आयोग । 


७३. संसद के सदस्यों, राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति 
तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाव्यक्ष के वंतन और भत्ते ! 


७४. संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और 
समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ; संसद्‌ की समितियों 
अथवा संसद्‌ द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश 
करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना । 


७५. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार 
तथा अनुपस्थिति-छट्टी के बारे में अधिकार ; संघ के मंत्रियों के वेतन और 
भत्ते; नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति-छुट्टी के 
बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा-शर्ते । 


भारत का संविधान [२८७ 


सप्तम अनुसूची 
७६ संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा . 


७७, उच्चतमन्यायारलूय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार ओर शॉक्तयां 
(जिस के अन्तगंत उस न्यायालय का अवमान भी है) तथा उस में ली जाने 
वाली फीसें ; उच्चतमन्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्‍क 
रखने वाले व्यक्ति । 

७८ उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और भूृत्यों के बारे के उपबन्धों को 
छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और संघटन ; उच्चन्यायालयों के सामने 
विधि-व्यवसाय करने का हक्‍क रखने वाले व्यक्ति ! 

७९ किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्चन्यायालूय 
क क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी 
उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवजंन । 


८०, किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्थों.की शक्तियां और क्षेत्राधिकार 
का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्‍्त॒ इस प्रकार नहीं 
कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में विना उस 
राज्य की सरकार की सम्मति के जिस में कि ऐसा क्षेत्र स्थित हैं, शक्तियां और 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकें; किसो राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों को 
शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल-क्षेत्रों पर विस्तार । 


८१ अन्तर्राज्यीय प्रत्रजन ; अन्तर्राज्यीय निरोधा । 

८२ कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर । 

८३, सीमा-शुल्क जिस के अन्तगंत निर्यात-शुल्क भी हे । 

८४. भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा--- 
(क) मानव उपभोग के मद्य सारिक पानों ; 


(ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली ओषधियों तथा 
स्वापकों, 
को छोड़कर, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को , अन्तर्गत कर के 


कि जिन में मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका(ख) में का कोई 
पदार्थ अन्तविष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क । 


२८८ ] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 
८५ निगम-कर । 


८६, व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उस के 
मूलधन-मूल्य पर कर ; समवायों के मूल-धन पर कर । 


८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क । 

८८, कृपि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में 
शुल्क । 

८९, रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों 
पर सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े ओर वस्तृ-भाड़े पर कर । 


९०. मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर और बादा बाजार के सौदों 
'पर कर ' 

२१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पन्रों, 
अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पश्नों, प्रतिपत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने 
वाले मद्रांक-शुल्क की दर । 

९२. समाचार-पन्रों के क्रम या विक्रय पर तथा उन में प्रकाशित होने 
वाल विज्ञापनों पर कर । 


९३. इस सूची के विषप्रों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध । 


९४, इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, 
 परिमाप ओर सांख्यकी । 


९५. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के 
विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां ; नावाधिक रण- 
क्षेत्रिधिकार । 


९६: किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में 
क ववषयों से किसी के बारे में फीस । 


भारत का सावधान [२८९ 
सप्तम अनुसचो 


९७, सूची (२) या (३) में से किसी मं अर्वाणत किसो कर के 
सहित उन सूच्ियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय । 


सूची २--राज्यसचो 
१, सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु असेनिक शक्ति की सहायता क लिय संघ 
के नौ, स्थल या विमान बलों या किन्‍्हीं अन्य बलों के प्रयोग को अन्तगगंत न 
करते हुए ) । 
२, आरक्षी, जिस क॑ अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षो भी है । 
३, न्याय-प्रशासन ; उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायाल॒य को छोड़ कर 
सब न्यायालयों का गठन और संघठन ; उच्चन्यायालय के पदाधिकारी और 


सेवक ; भाटक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतमन्यायाऊय को 
छोड़ कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फोस । 


४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें और तद्गप अन्य संस्थाएं और 
उन में निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिय अन्य 
राज्यों से प्रबन्ध । 

५, स्थानीय शासन अर्थात्‌ नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-म॑ डलों, 
खनिज-वसिति श्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन 
के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिक्रारियों का गठन और शक्तियां । 

६. सावंजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकित्साछलय और ओऔषधालय । 


७. भारत के बाहर के स्थानों की तीथ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीथ 
यात्राएं । 


८. मादक पानों अर्थात्‌ मादक पानों का उत्सादन, निर्माण, कब्जा, 
परिवहन, क्रम और विक्रय । 


९. अंगहीनों ओर नोकरी के लिये अयोग्य व्यक्ितयों की सहायता । 
१०. शव गाड़ना ओर कबरस्थान; शव दाह और श्मशान । 


११. सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची 
३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिंस के 
अन्तगंत विश्वविद्यालय भी ह। 


२९२ | ' भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 


३७. संसदइ-निम्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन । 


चर 


३८. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष क॑ तथा, यदि विधान-परिषद्‌ हे तो, उस के सभापति और उपसभा- 
पति के वेतन और भत्ते । हा 


३९. विधान-सभा और उस के सदस्यों और समितियों की तथा, यदि 
विधान-परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ और उस के सदस्यों और समितियों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, राज्य के विधान-मंडल की समितियों 
के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति 
बाध्य करना । 


४०. राज्य के मन्त्रियों कं वेतन और भत्ते । 
४९. राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोकसेवा-आयोग 


४२. राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात्‌ राज्य द्वारा अशत्रा राज्य की संचित 
निधि में से देय निवत्ति-वेतन 


४३. राज्य का लोक-ऋण । 


४४. निखात निधि । 


४५. भूराजस्व जिस के अन्तगंत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, 
भू-अभिलेखो का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये और स्वत्व-अभिलेखों 
के लिये परिमात और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है । 


४६. कृषि-आय पर कर । 


४७. कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क ? 
४८. कृषि-भूमि के विषय म॑ सम्पत्ति-शुल्क । 


४९. भूमि और भवनों पर कर । 


५०- संसद से, विधि द्वारा, खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई 
परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर । 


भारत का संविधान [२९३ 
सप्तम अनुसूची 


५१. राज्य में निमित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर 
उत्पादन-शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर 
उसी या कम दर से प्रतिशुल्क--- 


(क) मानव उपभोग के लिये भद्यसारिक पान ; 


(ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली ओऔषधियां 
और स्वापक किन्तु ऐँ - औपधीय और प्रसाधनीय 
सामग्रियों को छोड़ कर जिन में मद्यसार अथवा इस 
प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ 
अन्तविष्ट हो * 


५२ किसी स्थानीय क्षेत्र म॑ उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये 
बस्तुओं के प्रवेश पर कर । 
५३ विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर । 


५४ समाचार-पत्रों को छोड़ क्रर अन्य बस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर कर | 

५५. समाचार-पत्रों में णकाशित हांन वाले विज्ञापनों को छोड़ कर 
अन्य विज्ञापनों पर कर । 

५६. सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं 
और यात्रियों पर कर 

५७. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचालित हों 


या न हों तथा जिन में सूची ३ की प्रविष्टि ३० के उपबन्धों के अबीन 
ट्रामगाड़ियां भी अन्तगेत हैं, कर । 


५८. पशुओं और नोकाओं .पर कर ! 


५९, पथ-कर ; 
६०. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर । 
६१. प्रतिव्यक्ति-कर । 


२९६] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 
१८. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण । 


१९. अफीम विययक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए औषधि और विष । 


०, आथिक और सामाजिक योजना । 


“० 


२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गृद्ट और न्यास। 


, व्यापार-संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद | 


>> 


२ 
ः 


९४४ 


सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नौकरी और बेकारी । 


२४, श्रमिकों का कल्याण जिस के अन्तर्गत काय्ये की शर्त, भविष्य-निधि, 
नियोजक-उत्तरवादिता, कमंकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति- 
वेतन और प्रसूति-सुविधाएं भी हें । 

२५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्ष ण । 

२६. विधि-वृत्तियां, वेद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां । 


२७. भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने क॑ कारण 
अपने मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और 
पुनर्वास । 


२८, पूत्ते और पू्ते-संस्थाएं, पूते और धामिक धर्मेस्व और धाभिक संस्थाएं । 


२९ मानवों यशुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक 
और सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फंलने 
का निवारण । 


२३०. जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, जिस के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का 
पंजीयन भी है। 


३१. संसदू-निमित विधि या वर्तेमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन 
घोषित पत्तनों से भिन्‍न पत्तन । 


३२. राष्ट्रीय जलू-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यंत्र-चालित यानों विषयक नौ-वहन 


मप्रत का संविधान [२९७ 


सप्तम अनुसूची 


और नौ-परिवहन तथा ऐसे जलू-पथों पर पथ-नियम, तथा अनन्‍्तर्देशीय जलू-पथों 
पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन । 

३३. जहां संसद्‌ से विधि द्वारा किन्‍्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण 
लौक-हित में इष्टकर घोषित किया गया हैं उन उद्योगों में व्यापार 
और वाणिज्य तथा उन का उत्पादन, सम्भरण और वितरण। 


३४, मूल्य-निय्रंत्रण । 

३५, यंत्र-चालित यान जिन के अन्तगेत वे सिद्धान्त भी हें जिन के 
अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना हैं। 

३६. कारखाने 


३७. वाष्पयंत्र ' 


३८ विद्युत । 
३९, समाचार-पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय । 


४०, संसद से वित्रि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्त के घोषित से भिन्न 
परातत््व सम्बन्धी स्‍थान और अवशेष। 


४१. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति कौ कृषि भूमि सहित 
अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन | 


४२. संघ के या राज्य के या किसी अग्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 
अजित या अधिगहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर निर्धारण करने के सिद्धान्त 
तथा वैसे प्रतिकर के दिये जान का रूप और रीति। 


४३. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पंदा हुए कर विषयक दावों 
तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिस के अन्तगेत भूराजस्व बकाया 
और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली। 


४४, न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों को छोड़ कर अन्य 
मुद्रा क-शुल्क, किन्तु इस के अन्तर्गत स॒द्रांक-शल्क , की दरें नहीं हैं । 


२९८ ] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 
४५. सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के 


प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्यको । 
४६. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों कीं इस सूची के 
विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां । हक 
४७. इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसे किन्तु इन के. 
अन्तगंत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं । 
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पारिसाषिक-शब्दावलि-कोष 


भारत को संविधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्मन्न्त 
अखिल-भारत-भाषा-विशेषज्ञ-सम्मेज्न द्वारा स्वीजइ त 
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त्ं 


अक्षम.---7700790007॥४ 

अक्षमता.-- 470070000009 

अग्रिम धन.--+30 ए७706 

अतिक्रमण.--- ४0800]॥ 

अतिरिक्त न्यायाधीश .--०४१20, ०5७"७ 

अतिरिक्त लाभ, थि50083 970४0 

अधिकरण.--व0 पा 8! 

अधिका २.--४2॥0 

अधिकार-अभिलेख .--- ६0007 0(7 ९॥68 

अधिकार-पृच्छा .--- (९४० एध्त"'8&00 

अधि ग्र हण.---000 पां3007 

अधिनियमन(॥).---3.06 

अधिनियम (ए.).---प्री80/0 

अधिपत्र.-- छा 

अधिभार.--/907-00/'20 

अधिमान.---27'060।'0॥00 

अधिवक्ता.---#07008(0 

अधिवास.---207706 

अधिवामी.--2070]0त 

अधिष्ठाता,--77/62ं4॥/४2 ०ी0७० 

अधिसचना .---ि0008007 

अधीक्षक.---907७0/॥70070०७॥( 

अभीक्षण.---59 00 भावे0॥८0 

अधीन.--5 पर) ]8९ 

अधीन अधिका री.--7॥००'वां800 (०४00! 

अधीन न्यायारुय.--9प0/0"ती[]6606 (0प्र" 

अध्यक्ष.---9]009877 0" 

अध्यादेश .---()7'वीं॥ 806 

अध्यासीन होन".-- 202 (00 

अनन्य क्षेत्राधिकार.--5४0]प80ए0 उपाप॑3 
वा007 

अनहँता.--72784प8&॥7086007॥ 

अनह करण.---)730 प्र59 
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अनियमिता,--770९ प्रो ७४ ए 

अनुकूलन,--+5 498[0086 97 

अनुच्छेद ---.3"700 

अनुज्ञप्ति,---/0006 

अनुज्ञा (ए.)-+२?०७५7४४ 

भनुज्ञा (,),-- 7?0'शांडआं0ा 

अनुदान,-- (ज'७0 

अनुदेश 86" ७607॥ 

अनुन्मुक्त.--7 00॥30॥ &"200 

अनूपाती प्रतिनिधित्व.---0'0/0"7079॥ 
।00/"03908007 

अनुपूरक,--+8 प0|/0॥।शा[( का" ए 


अनुपूरक अनुदान,--+075]070॥( कफ 
श'७॥ 


अनुमति, --38807 

अनुमोदन (ए.) .---3७][070ए० 
अनुमोदन (7).) ,-- “])0/0 ५७) 
अनुधासन ,---280%]706 

अनुशासन सम्बन्धी, --2]804])]॥00'9५ 
अनुषक्ति,-- 3(॥0"'0०0० 

अनुष्ठान, - +५5०07':30 

अनुसमर्थन (7. ) -- रि&॥00800॥ 


, अनुसमर्थन (ए.)-- ४ि७77ण 


अनुसंबान ( ५.) --7] ४०802860 

अनुसंधान (॥.)--7४0808४00॥ 
अनुस्मारक,-- 7३070)॥7007' 

अनुसूचित क्षेत्र,--/80॥00 पा०पे ७0७ 
अनुमूचित जनजाति,--१९०॥०वा।०व पछं४० 
अनुसूचित जाति,---98०॥06 प०9वे (७३४४० 
अनुसूची ,--/8000 ५४० 
अन्तग्रंसन,---॥70]ए७ 
अन्तग्रेस्त,--॥90]५04 

अन्तदेंशीय जलपथ ,-- ॥7]8॥0 ए&( 08 ए 
अन्त ष्ट्रीय,-- [70080079| 
अन्त:करण,-- (/07स्‍800706 

अन्य-देशीय ,---.)078 

अन्य-संक्रामण (ए,)--०॥७७ 
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श्न्य-संक्रामण (.).---5]008007॥ 
अपमान लेख.---/00०0) 
अपमान-बचन.---8)७7007 

अ्पमिश्रण.- 0 67॥0"8007 

अपर >्यायाधीश -- /तता। 00४ -[प्रव०0 
अपराध,- (॥॥]0 

अपराध. ()॥04॥/७ 

अण्यधी, (॥॥78।| 

अपबर्जन (५.).---५४०|॥(०७ 

«पवर्जन (.).- "५४९०0 

अपाच -- - (7॥|)0 

अपात्रता.- -)0॥0॥॥)|7 ५ 
अपील.---.3])]१0७| 

अपील न्यायालय,.--('0पाफ॑ रण 0 ]|]९एको 
अप्रव॒ू्त,, [0]00ककी ९७ 
अभिकथन,-- 0 8७॥0॥ 

अभिकरण.-- /(0७१९५ 

अभिकर्ता.-- :५20॥ 
अभिप्राय,.---()])70॥॥ 
अभियाचना.--200॥वे 
अभियुक्त.--.0९७३०९पै 

अभियुकति.-- (१॥७॥'2७ 
अभियुक्ति.---]2/086८70॥ 
अभियोग.---२१०९ाइछ७त0 
अभियोजन.--2//0800पर॥0॥ 

अभियोज्य दोष.---/0000790]0 ७0782 
अभिरक्षा.-- (४प४/0त ए 

अभिलेख .--३00070 

अभिलेख न्यायालय, --(/0प्रा५ 070000व 
अभिशस्त.-त (४00 ए(०वे 
अभिशस्ति.--(00ए९60॥ 

अभिसमय.-- (४07, ए७॥007 

अभ्यर्थी. ('870]0860 

अमान्य, उगशाएश्ांतव 

अयुक्त प्रभाव.--- (676 उंगरप्र0009 
बर्जन.-- 404एंथ्रंधणा 

अर्जी, ->?00007 

अर्थ करना.--(/0780"70 





अर्थे दण्ड.---70 

अहंता.--008॥70&8007 

अल्पसंख्यक वर्ग .--- (॥0770 

अल्पीकरण, --])20/"0200 »ञ] 

अवधिदान,--.3 6|0077 

अवम न.---( /0060॥7॥7/ 

अवयस्क ,.--.)]:0।' 

अविभकत कटायब, - जा क किक ५ 

अविभकत ४रिवार, - व शि)ए 

अविय्व स- प्रस्ताव, -- 3/0,५ ७ ॥90 00॥7- 
(000 

अरवेध.-- |.४७| 

अवैधाच रण.--- []]00 3] |)॥'७५"700 

असमर्थता.- 00[780॥0४ 

असमर्थत-निवृत्ति बेतन-.-- ॥॥0900॥॥ए 

]१0॥80] 

असनिक.-- (१४व) 

असैनिक शक्ति.--(॥०)] 7८एछ0७!' 

अत्तिकारी.--- )0॥7470॥॥[ 8) 

अंकन, --.00]80 

अंकित. ॥/00800 

अंग... [/॥ 

अंश. ७0 

अंशदान,--- (/00#700070॥ 


ता 


आकलन (४).--९/'०१॥४ 
आकस्मिकता निधि.-(/07ग80700ए क'प्रात 
आचार.,-- (॥8 077 
आजारी.--770900077 
आजीविका.---(७॥28 
आजीविका-कर .--- (9)!28 [85 
आज्ञप्ति.---200'00 
आदेश.---()7(७० 

आदेशिका.-- ।0।00689 
आनुषंगिक.--- (४078007०॥४8)] 
आपराधिक.-- (7प009) 
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आपात,.--7१॥0'2९॥०0ए 
आपाती,---00'४९७॥४ 


आपात की उद्घोषणा.--]2700878009 ०0 


0707"2(॥८७ए 
आभार.--()[[0060॥ 
श्राय-क र.---]]00॥0 ६७१ 
आयाव-शूह्क.--2])0।% धंधा ए 
आयक्त,---( ५.0)) [8४/0॥)0/' 
आयोग.---( '७॥४)॥930॥] 
आरघमक+क.,--20]|00 
श्रारक्षक बल.---20[00 ["0॥"५0+ 
आरोप.----.0|007[णछ7 
आरोपण करता.---7])080 
आरोपण.--,0५४ए 
आश्थिक,--॥00॥0॥70 
आश्थिक क्षेत्राधिकार ,-- 0८पा ४ ७'९ 
[पाजंधतारत॥ता 
आवत्तेक.--०९०प्रापता 8 
ग्रावारागरदी ५४ ४६'७॥।०५ 
आवेदन-पत्र.-.0 ]).000॥0 0 
आस्ति.---2'0907.9५ 
आदइिडइन.--४ ७१४7४७0५ 
आह्वान. ध70॥00 
आंक.---५६(]80 


व 


ल्‍्ज्प 


इच्छा-पत्र.-- ४ |॥ 
६ चछा -पत्रही न .--।6867/७/6 
इच्छा-पत्र हेनत्व.---॥008080५ 


ड 


उगाहना.--,0ए५ (५) 
उच्चतमन्यायालय.--950]070076 (0प्र/ 
उच्चन्यायालय.---7 2 (0प्रा/ 
उत्तराधिकार.--99006880 
उत्तराधिकार-शुल्क.--90000880॥ वैपाए 
उत्तराधिकारी .---570098807 
उत्तरवादिता.---/8 ०09 


उत्पादन..9'0वैप%ाणा 
उत्पादन-शुल्क.--५5090 तैपराए 
उत््रवास,-- ि!07'७00]॥ 
उत्प्रेषण - लेख, --( ५४070 
उदमहण --] ७४५६१.) 
उद्धोपणा.- - 20७ छा भव 0 
उदभ व.- - | )५ ३४४ 

उद्यम .-- ६४४१) ७७ 

दोग.- -::/0'९' 

उधार -.).3॥१ 

उधार -ग्रहटगा.--- 0003५! ४ 
उन्मत्त 2 :0॥0 

उन्माद,--] ४९ए 
उन्मीीन.-- व) पा पा ४ 

उपकर, --( ७४४ 
उपक्रमण.-॥0[ 0 
उपचार.---६९॥॥०(फए 
उपजीविका.---(2७(७॥])७[ 0॥ 
उपद न, 
उपदेश.-- 2१6 ए80'५४ 

उपनिर्वाचन.-- 300-0|0९॥६0॥॥ 

उपनिवेशन.-- (/0]0॥82007 

उपबन्ध.-- 2)'00 ४80॥ 

उपभोग.- (/00ध9]00 
उपराज्यपाल.--0०४/णाकक (>0४००० 
उपराष्ट्पति.--000॥५ ?ि'0्रंपैशा 
उपराष्ट्पति.-- ४00 शणांपैकई 
उपलब्धि.---90]प70॥ 
उपविभाग.--जि।9-वीराशं0णा 
उपवेशन.---60702 

उपविधि.-- 390-8एश 

उपसभापति, )009प09४ (णक्ा78॥ 
उपस्थित होना.--+]00007 
उपाध्यक्ष--0207009 9008० 
उपायुक्‍्त.---/2070४५ एणगगाययांउइ४ंणाण! 
उपायोजन .--र]007970श7 
उपाजित.---#00'ए९ ' 


(५।४॥॥0 ५ 


$ 
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उम्मेदवार,-- (*७00:006 
उल्लंघन ,-- (/070'8 ४ ७॥६0॥] 


ऋऋ़ 


ऋण,- )0))( 
ऋणग्रस्तता,-- [770000/6007058 
ऋ ण-पत्र .--)00 7 प'9 


ए्‌ 


एकल निगम,-- ('07]00'8007, $0)09 


एकल संक्रमणीय मत,---972]0 #78788- 
806 ४0600 
एकस्व -- 2800४ 


क 

कृूटक,---( /8॥]007770॥6 
कणक्‌,--- /५९९०प्राई 
कदाचार.--- १8[00॥8५व0|7' 

कब्जा ,---208808807 
कम्पनी .--- (५077])8"9 
कर.-- 85 
करार,--+ 027'00707 
कर्तेव्य,---)2प[+' 
कत्त मभिप्रेत,-- ?िप्रा[)?0क्‍47॥ 2 $0 ))0 (0070 


क्मंचारी-वुन्द-- 5७ 

कानून सम्बन्धी .-- [,02७) 
कारखाना, -- +७०(०0"9५ 

कारबार --- 3087॥088 
कारागार,-- १80॥॥ 

का रावन्दी ,-- 22।॥5070' 
कारावास,.---]777773077]0॥/ 
कार्मिक संघ.---7'800 एऑंणा 
कार्य --- 308708&8 

कार्यका री,-- ०४॥2 
कार्यपालिका शक्ति,---ग्रिड007४४० 0050० 
कार्यपालिका,-- 4560प्र५७ 


7000५ 4.8४7'3 #05& 00फ9).7077075373570 7 छछ॥७ 


कालदान .---.3 8] 0 प्रापा 
कावल,--(/प४&70679ए 

कांजी हौस,-- (/७४४॥6 9007वे 
किराया,-- #ं&/0 
किसान,---7'०७१8॥( 
कुकी--+3६ ७०). 


कृति स्वाम्य.-- (09४78॥60 

कृत्य ,--प्रा20007 पु 

केन्द्रीय गुप्त-वार्त्ता विभाग---(/97तकों 
॥7भा[ह०00 ऐिप्रा'0७प 

कैद ,-- 477[)7807770॥0 

कैदी,---2798076 4 


क्षति,-- ॥[प7५ 
क्षतिपू्ति बिल,--)7] 0 व०७769 


क्षमताशाली ,--- (!0॥॥])0060॥ 
क्षमा,--6] 0०] 

क्षेत्र ९७ 

क्षेत्राधिकार,-- तेंप्रा५5त0007॥ 


| 


खनिज. 6 

ख नि-वसति.-- ४2 8000[0706 
खनिज-सम्पत्‌ -- 0७ 7'080प्रा'088, 
खर्च,-- (!'08॥ 

खंड,---(/|856 


्ष। 


गज्ञट,---(3020|[6 

गणना.--- ९00 प्रा। 
गणनानुदान---- ४00७ 00 8&000प77४ 
गणना-परीक्षा,--- 5 प्रता६ 

गणपूत्ति.-- 0४०77 

गवेष णा ,-- [२08०७॥'0॥ 

गृढ पत्र.--39]]0६ 


7१007, ए8४78 ४08 00प्रशपफ्णएप0घ4॥, 7एछ७8 39 


पल मील पल कक जी कट कमल अर जज आटा जी रतकदधटल कपल हट पलपल कक जल शनि जप कल 2. लक अल न जज तर पक कल शतक लि शिरकत जब जप किला की शमी 35272: %# 2७८ 


प्राम-परिषद,--- ५826 (०णाला 
प्राह्य 0 ७॥880]0 


घे्‌ 
घोषणा,--090)87'98600॥] 


च्‌ 
घट्टम.--.406 (77.) 
चर्चा,--)80प4आ0] 
चल अथे.---(पराप0७॥0ए 
चलावणी,--(प्राएणव०0ए 
चित्तविकृत्ति .-- [7750 पराव088 07 पशंगे 
चिन्ह --(9॥"; 
चकती .--- 27"0070॥6 
चुने हुए .--॥0046ते 
चु गी.-- (0000 
चेक,--()0000० 


2] 
छावनी .---(/80॥007070॥/ 
ज्ञ 


जगह्‌.---208 

जनगरणा ना ---(!0॥88 
जन-जाति.---]7]7)2 
जनजाति-क्षेत्र.---07):५] /॥'0७ 
जनजाति-परिपद्‌,.....7098] (/0परालो 
जल-दस्युता 27809 

जल-प्रांगणा .--'0ाप070] ए&०"8 
जामिन ...... 38]] 

जांच करना,-- (07760 
जिला.--)8006 

जिला-गण ,--)9980770 30क॥70 
जिला-निधि,--)8000॥ #पातव 
जिला-नन्‍्यायालय,.--)98070+6 (6प्रार् 
जिला-परिषद्‌, --7980700 (४०प्रा0 
जिला- मंडली,--28070 20%&7'त 


जीविका.---ए०॥॥००प 
जुआ.--(+७॥782 

जुर्माना किया,--0प0 
जेल,-- 807 
ज्वार-जल,--06) ज्र७६0: 8 


| 


भाप---07]0 
शापन ,--(0७70/'070 प्रा 


ट 


टंकण ,--(/0820 
टांच,--308०॥ 


ट्राम.--7'07 छ७ ५ 
ट्रामगाड़ी ,--7'00&' 


ड़ 
डिक्री,--- 200 00 


त्‌ 
तत्समय,---0' 00 070 9०0९ 
तत्स्थानी,--(007'08[0000॥॥82 
तदर्थ 00 ]00 
तीणे,--?88860 
तीर्व॑ ,---088088707/ 
तुतीय पठन,--त 7034॥5 
त्रैवापिक,---70॥0॥७| 


थे 
घबाना,---20]00 9(8#007॥ 


द्‌ 


दत्तक-ग्रहण,---/ (0]000॥ 
दत्तक-स्वीकरण,---७0[09807॥ 
दस्तकारी --रि॥700'७॥ 

दस्तावेज ,---200प707 

दंड देना,--7प्राएं3॥ 

दंड-न्यापालय -(॥४॥0॥8) (70प 
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दंड-विधि,--( गए] ]9ए 
दंड -सम्बन्धी ,---(|१778] 
दंडादेश ...8०760706 


दंडाधिका री-न्यायालय ,-- /॥23670॥078 


(/0प्रा( 
दाखला --॥॥४ 
दातब्य, -- ( ॥७॥१॥0४ 
दाय,-- ।॥/0060000 
दायित्व, 9 | [४ 
दावा .-( ॥.७।॥१) 
दिवाला, -- (॥070|/५१४ 
दिवाला .---,80|५0१0४: 
दीवानी ,-- ( |४॥| 
दीवानी-अदालन -- (४६१] ("07% 
दृष्टांक --- ५॥४७४ 
देय,-- !"0० 
देशीयकरगणा, - - ७(ए'७88॥0] 
दोघ रा, -- |$-003))0॥'0) 
दीष-प्रमाणित,--( (॥ए0॥00| 
दोष-सिद्धि .---(')ए7060॥ 
दोषारोप.-- (७४0 ((9',) 
यूत,--(५8॥|]॥7 
हिंगही .--- 3-007:0'0] 
ट्वितीय-पठन,---80९07वते 7000ाए 


थे 
धन.,-- 0॥60५ 
धन-विधयक्र.---४०0॥0ए - 0| 
धमे,-78६॥ 
धमंस्व,--900970768 
धंधा ,---(00९प्र)80४0॥ 


त्त 


नक्ष.-- 4)029॥) 
नगरक्षेत्र,-- )परांटं[08] 808 


नगर-द्ामवे,--प्रा।0]8] 7'७7॥7ए७ए 


हाई 


नगर-निगम,--प्रांजए७ 00000"80७४०7 
गर-पालिका,-- परा।0]09॥60ए 
तगर-रब्यायान-- पं0ए99 छाए 
नंगर-समिति,-- पाठ 008 (0०॥गधां।000 
नागरिकता ---( ॥॥20णाएशो॥।]) ह 
ताम-निदर्शन -- ४. ०9))॥॥)५॥९ 
तायधिकरण, -- १... ४ 
निकाय,--300ए 
निशक्षए-निवि - धिारिशए :फ 
निखात-निधि -- 0) ५४७७ 43४0 
निगम .-- ( '0॥]0॥00 ०१९ 
निगम-कर,-- (/0॥'00॥'0040॥0 ॥४४ 
नतिगमन _-- 00]00॥:0600॥) 
निगम-निकाय ,---!/)!४, (']/0॥'७80 
निदेश ,--- | )'000॥ 
निधि, 
निबद्ध.--३८७॥8 6700 
निबन्धन -- १९९[४।७४ 0 
निवन्धन,-- | 0॥१॥। 
नियन्त्रक महालेखापरी क्ष क,--- ('])0'0[0'' 
87 0 पत00/-(7श॥0'७) 
नियन्त्रण,--( 07070] 
नियम ,.--३॥॥0 
नियवित,-- 3 ]0)0007[707/ 
निश्ोजक-उत्त रवादिता, - 9॥]]0[0 708 
]80॥॥॥7ए 
नियोजक -दातव्य -- ्रिा)]0/0'98 ]0- 
0॥॥09 
निरसन.,--- 0 [009/ 
निराकरण करना,---607029(6 
निरोध,.---(४7४४०व%४ 
निरोधा ,-- (७७॥७700)6 
निर्णय,-- 707002770॥( 
निर्णायक मत,--(/७8602 ४०॥० 
निर्देश,-- 0०(०'७०७ 
निर्धारण,--.838035700॥/ 
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निर्बन्धन.--+२ि०8४0४0607॥ 

निर्माण. &7प90परा'8 

निर्यात.-॥४७007 

निर्यात-कर..458]00% ६8५5 

निर्यात-शुल्क.---+४]00।% तप ए 

निर्योग्यिता.---2)85७7].ए 

निबं चन.-- 00])/'ण70॥90॥: 

निर्वमीयत .---0/3५[.../ ४) 

निर्वेसी यता | ०७।४ ४ 

निर्वेहन.--- | )3५ 3.५ 

निर्वाचक गण- - 7|60७| छाकों €छॉीछहएत 

निर्वाचक तापावडी.--- (५ छा'छो 708 

निर्वाचन (ए.). --%)00( 

निर्वाचन (0.).-- [॥04]0॥ 

निर्वाचन -अधिकरण, 7[0000/॥ [॥4|0॥8] 

निर्वाचन -आयुक्त.---०|९९॥४०0॥ (#ठा॥॥8- 
8007' 

निर्वाचन क्षेत्र --( '0॥8//00 ४ 

निर्वाचित.---५|0५१ ९6 

निर्वासन.--॥9॥8])0॥8//0]7 

निर्वाह मज्री.-- [/ए7॥8 फए2० 

निलम्बन (ए.).---४७])0॥)0 

निलम्बन(0.).---9708]0907807 

निवारक-निरोध.-न्‍2/0४0॥0ए0 (७0'0॥॥वंणा 

निवत्त होना.-- ९९९० 

निवृत्ति--8000॥07/ 

निवृत्ति-वेतन.-- ?0डांणा 

निषेध... 70% 

निषिद्ध.-70फां्तक 

निष्ठा. --.5]029)08 

नौंदना. --१०४2[860' (४.) 

नौकरी .-.-077[0]0 ए॥0॥/ 

नौकरी-कर.---.97[0)0 ए77907[-095 

नौकाधिकरण.----. 07]"8]0ए 

नौ-परिवहन.--२१७ए28॥07 

नौ-सेना सम्बन्धी. --२७४७। 

न्यस्त करना.--रा0प8 

न्यायपालिका.---ं पता 0 का" ए 


न्यायाधिकरण.--"४ 0 प्रा।&) 
न्यायाधिपति.-.0 प्र५000 
न्यायाधीश.--+0 १026 
न्यायालय.--- (0प्रा५ 


न्यायालय -अवमान, - (१० .[९0॥7४ ० ९000 

स्यासिक-कार्य रीति. >> जजों ]).0000व- 
7 

न्यायिक-का जी, / व) ])॥"0७९00७व॑- 
]8. 

न्यायिक गद्राक, « गीजलों 8॥07]03 

स्याथिक गकिति, -- ७७ ॥0४५४ 

स्यास.- | ।॥४ 

न्यूनन.-- ४५ 07080 


प्‌ 


पक्ष. ।20॥५ 

पण छगाना.-- 3(॥ 

पृण्, क्रिया. -- 30/0/.॥/ 

पष्य चिह न. 0"७॥३:030 कार 
पत.---(//'९(( (॥.) 

पत्तन-निरोधा,-- 20% (७'छा00 
पथ-कर.-- ! 0|] 

पथ-नियम.--- हित[0 0ए ॥0 7080 
पद.---208[ 

पद .-- ()[00 

पदच्युत करना.---287788 
पदत्याग.--+ि0892/000 
पदधारी.---0प्रा॥90॥4 0 ॥॥ 0700 


पदाधिकारी.--()#00' 

पदावधि .---70॥प्रा'0 

पदावास.-- 00०७ 708407]068 
पदेन.-५5-0700 
परकीकरण.---.60]8607 
परमादेश.-- 9॥0877 78 
परन्तु.--?7०शांव०प 
परमट.--?०५॥06 (7.) 
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परामशं.-- ((000709007 
परित्यजन, 3))9877007070॥(0 
परित्य|ग.-- ])870077॥90॥0 


परित्राण.---586 ४ परक्षा'वै 

परिपालन,-- ह70]0706 

परिप्रश्न.-- ॥74 प्रा'ए 
परिलब्पि.---?0"0 प्रांड00 

परिवहन .--- ॥7'&78]007 

परिवहन ,-- (७४७४० 

परिव्यय --(!080 

परिषद्‌. (0070 

परिषद्‌- आदेश.---()"'तै७छ' श (०णाथं] 
परिसीमन, --20॥709007॥ 
परिसीमा.-- 4 /768607] 

परिहार ,-- १0॥398; 0 

परिहार विवेयक,-- 3|| 0 ितवणशा।॥यं।॥ए 
परोक्ष निर्वाचन.---वितवा0९60 0०९॥०ा 
पर्यवेक्ष ग॒ .-+] )8])( )(१40१ 

पर्यालोचन ,---20[)0।५५00 

पशु-अवरोध ,-+ (/80॥0 720 पराप& 
पंत्राठ.--२ एछा'पे 

पंजी,-+०/म56' 

पंजी,--000500 ०4 

पंजीबन्ध न,-- ि०१25(7४॥0॥ 

पंजीयन ,---+ि0287.00 

पात्रता, 4५॥४॥)॥9५ 
पात्र---५]27])]0 

पार-पत्र,--- ?७५५])0]' 

पारण.--- /2888 

पारित,-- 2७5४९ 
पारितोपिक.--१०एछाषत 

परिश्रमिक,-- रिजा।प0"७॥07 
पावती.--- 40०८०७४ (0[007) 

पीठासीन होना.--+7'0806 
पीठासीनपदाधिका री.---?76807)82 ०णी००० 
पुनरीक्षण .---00ए]90॥7 

पुनविचा र-स्यायालय.---(/0पर/+ 07 &9]00&] 


आई 


7007ए&,98पघ78 ए08 00पफाफा0ज़ 372, १ 'छथ8 


पुनविलोकन,--२ि०ए7०ए 

पुरःस्थापन,- 4707'06 706 
पुर:स्थापना,---77040700007 
पूते,---(&7|ए 

परत धामिक धर्मस्व,-- (॥970७४]6 &7!0 


"0॥0800प8 0शाव0फज्- 
0४ 


पूर्ते संस्था,-- (7४॥७06 ॥8# - 
#प्र॥0॥ 

पूरब मंज्री,-- ॥07'0ए0प8 8%70007 

पर्व सम्मति ,---2:9 एं० 0७ 60789॥0 

पूंजी ,-- (/०]908॥| 

पृष्ठांकन,-- 40 07'86 

पृष्ठांकित.---007'800 

पेशगी .--- 46 एछ७॥00 

पशा.---2'008280] 

पोष ग॒.-- छाए फए(० 

पोषण करना ,-- औछि।एकोांता 

पौरत्व,---(/02008॥]) 

प्रकट करना.---[2300ए097"फए 

प्रकाशन .-- /3[0860॥0॥ 

प्रक्रिया,-- 0'000पैप्रा'९ 

प्रस्यापत, -077प/2४ (0 

प्रश्न हण.-- 70७४ 

प्रचलित .---('प्राए'णा 

प्रचार करना,-- 2?'0]0७20[0 

प्र तिकर.---((00॥])9590800] 

प्रतिकूल असर डालना,--+ 006 |7०[एपीं- 

८8||ए 

प्रतिकूलता ,-- (006 ७एछए॥0:00 

प्रतिकल प्रभाव,-- 2] पव[0७ 

प्रतिकल प्रभाव डालना,-- 460 0970- 
[प्रधाट८४॥9ए 

प्रति-कृति,-- (099 

प्रतिज्ञान,---/ती798007 

प्रतिनिधि,---0[0'७६९॥६७(ए७ 

प्रतिनिधित्व,---१०])7.080700707] 

प्रतिपत्री-- 9705४ 
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प्रतिपलक अधिकरण,---(20प्रा ०0 छ०त8 
प्रतिभूति,--800प्राप।ए 
प्रतिरक्षा,---]20/000 

प्रतिलिपि, (०9% 

प्रतिलिप्यघिकार, --(/0 70५70 20 

प्रतिवेदन, ---४०७०४: 
प्रतिब्यक्ति-कर,---(/७]४॥0७07) $8४5 
प्रतिषिद्ध,-- 23]7/00ते 
प्रतिषेष,--!20/40 
परति-शुल्क,---(/07॥07 एल ताा।08 
प्रतिषध लेख,--0४४॥४४ ० 7970777807 
प्रतिसंहरण,-...१०४०॥८० 

प्रत्यक्ष निर्वाचन,--])॥700॥ 0७०४०४ 
प्रत्यय,--(/"60( 

प्रत्यय-पत्र ,---,06607"8 0[ 0/"600 
प्रत्ययानुदान,-- ४०0008 0 ७०१६५ 
भ्रत्यपंण,-45॥"8 4607 
प्रत्याभूति,---(0प७7'४१(00 

प्रथम पठन,---7'8॥ 7'08072 
प्रथम-सदन,---],0 ७४७" 0प्र80 


प्रधा न-मंत्री .---]2770 (॥7800' 
प्रपत्र ,--- 0777] 

प्रभाव,--7 70१९6 
प्रभ.--.0५४0०णजंडा] 
प्रभुता.--0070०'०७९४/५ 

प्रमाण-पत्र ,---(/07008[0 
प:रमाणीकरण ,---/ 0॥00900॥ 
प्रमोद-कर,--- (0 0|॥7076 05५ 
प्रयुक्ति.---0]00]086007 

प्रयोग .---2 ]00!00800707) 
प्रयोग,---4507'2860 

प्रविरृम्बन --१०0[07099 
प्रवर-समिति,---५0]006 (४/0097776066 
5रविष्टि,---.07"ए 

प्रवेश .---.3 00088 . 


प्रवेशन ---.3९0098807॥ 

प्रत्रजन,--97'७॥007] 

प्रशान्ति,.--'७)।7|6ए 

प्रशासन ,--- 0 ((9078/0॥१ 

प्रशासन ,.--- (।0॥7800 

प्रशासन कार्यक्षमता,--- री ल७ा0५ 0 
8(80007॥ 

प्रशासन कार्यपटता,--0/0ए 0 
॥तगापहक0 

प्रशासनीय ,---/५ (!॥! 08 $!'8 . ए७ 

प्रशासनीय कृत्य ,---.0 (7॥50'86 70 

पघि]000758 
प्रशासित.---3 07773697"6 0 


प्रशिक्षण.---"'७४॥772 

प्रसंग, ---(/077॥050 

प्रसारण.---37"098008807772 

प्रसूति साहाय्य,---800"॥609 7०9]0 

प्रसति सहायता.---/8॥०७५४॥ए "०ॉर्ण 

प्रस्ताव,-- ॥0007) 

प्रस्तावना .--?'689770]6 

प्ररथापना.---'0])098&) 

प्रावकलन.--4867 0[6 

प्रादेशिक आयुकक्‍त,---९०९।०॥७) ('गग॥8- 

800' 

प्रादेशिक क्षेत्राधिका र.-.'७ाप१४०पं 8] परप॑- 
80007 

प्रादेशिक निधि ,--१02078] "प्रात 


प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र,--]07/7760प७/! 
007080 7१७80ए 


प्रादेशिक परिषद्‌,--१०2[078] (!0प्रालं। 
प्रादेशिक भार.--077५60778] 0॥&7"208 
प्राधिकार.--.0ै0॥)07४609 (७!7.) 
प्राधिका री .---.0 ४४007709 (007) 
प्राधिकृत.---.0 7 (007780व 
प्रान्त.---2/'0४700 

प्रापण .-.3000"76 

प्राप्त होना .----800"76 


44% #0ए070४५.7४7७ #08 ८0ए8पापषणषघ०फ्४॥, 7'छरछा5 


प्राप्ति,-- 4०००१ ७६ 

प्रामिसरी नोट,.---27077]3807"५ 7000 
प्रासंगिक --- 47000॥68] 

प्रोद्धवन ,-- 2.00'प७ 

प्रोद्ध त.---+९८णप्टव॑ 


फ 


फरियाद,-- (५0॥ |) ७ा॥|, 

फारम.-- ॥"07ा 

फीस ,---!7७68 

फेडरलन्यायालय ,-- 000) ('0पा- 


ब 


बंटवा रा.---.30]008007 

बनाये रखना.-- (७॥09७॥॥ (ए.) 
बनाये रखना,--४७॥0079706 (.) 
बन्दी करना.--.0॥7'08 

बन्दी प्रत्यक्षीकरण.--- 8)088 (/07")08 
बन्धक.--४0702७20 

बल.-- 07008 
बहि:शुल्क.--/४४007॥ (0४८७५ 

बहुमत .--- ॥8]0709 

बांट. 60]]00700 

बिल.--(7॥ 

बीमा.--8 प्रा'७॥00 
बीमा-पत्र.--00]0ए 0 7॥8प्रा'॥706 


बेका री.-- (70770 ए/शा४ 
बैठ क.-860) 2. 

बेक 3 &77 

बोडें---30&7 0 


भें 


भत्ता.--5.53]0997306 
भविष्य-निधि .-26फां9005 ऊप्राव 
भर्ती. २१००७"फं(7ण( 


भागिता.--?8%70 8॥ 9 
भाटक,--६०॥६ 
भाड़ा.--"0"७९ 


भार.---(97'2 0 

भारग्ररत सम्पदा.---ि0प्रा॥00080 
९8868 

भारत सरकार.--(+0ए0+0॥6 ०0 
॥04॥8 


भारित करना.--(फछा'(०..' 
भ-अभिलख,--,7)06 २००००१8 
भू-धृति.---,8:0 ईशाप्रा'08 
भू-राजस्व.-- शाप 4०७४०॥प७ 
अष्ट.-- (५070४ 


मज्री .-- ४/७४० 

मण्डल .--- )807700 

मण्डल न्यायालय.---(/0प7५,, )87५0( 
मण्डलाधीश.--)0]709५9 (४एग- 


88070-* 
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